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 लॉक-सभा

 €  PEXY

 लोक-सभा  बजे  न्  हुई
 ।

 सहोदर  पीठासीन

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 के  में  हड़ताल

 श्री  स०  |: हूँ ५  बनर्जी :

 श्री  जामि  :
 ०

 {  श्री  मोहन  स्वरूप  :

 वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्ुलन के फलस्वरूप के  फलस्वरूप  सरकार को  उत्पादन  शुल्क  का  लगभग  एक  लाख  रुपये  प्रतिदिन  घाटा  हो

 ददा

 यदि  तो  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  का  ध्यान  इस  बात  की  झ्र  किया

 यदि  तो  इस  हड़ताल  को  समाप्त  करने  लगातार  हो  रहे  इस  घाटे  से  बचने  के

 लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  उपमंत्री  ब०  रा०  :
 जी  नहीं  ।  जब  तक  दियासलाइयां चोरी  से  are

 ra  से  हटायी  नहीं  जातीं  तब  तक  राजस्व की  कुछ  भी  हानि  नहीं  होती  ।

 श्रम  शर  रोजगार  मंत्रालय  को  कोई  जानकारी  नहीं  है  क्योंकि  का  विवाद

 प्रदेश  राज्य-सरकार के  क्षेत्र  में  पड़ता  है  ।

 प्रदान  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 श्री  स०  स०  बीजों  :
 क्या  कारखाने वाले  पन्द्रहवें  श्रम  सम्मेलन  के  निर्णय के  विरुद्ध

 बैज्ञानिकन  लागू  करने  वाले  हैं  कौर  यदि  तो  इसे  रोकने के  लिये  श्रम  मंत्रालय  ने  क्या  कार्यवाही की

 श्री  ब०  रा०  भगत  :
 हमें  उस  के  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं  हैं  ।  यह  प्रइन  उस  मंत्रालय से

 जा
 सकता  है  ।

 उपाध्यक्ष
 महोदय

 उत्तर  श्रम  मंत्रालय  से  ही  मांगा  गया  है  ।

 1
 मूल

 अंग्रेजी

 (R°sX)

 282
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 fat स०
 स०  बनर्जी  :

 मूल  प्रश्न  वास्तव में  श्रम  मंत्रालय  से  ही  पूछे  जाने  के  लिये  था  क्योंकि

 श्रम  समवर्ती विषय  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  में  कठिनाई  समझ  रहा  हूं  ।  लेकिन  अभी  इसे  तुरन्त  ही  नहीं  बदला

 सकता ।  माननीय  सदस्य  किसी  दूसरे  प्रचार  पर  यह  पूछ  लें  ।

 att  कमलनयन  बजाज
 :

 क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  दियासलाइयों  पर  जो  उत्पादन-शुल्क  लगाया

 गया  है  उस  का  देश  के  लघु  कुटीर  उद्योगों
 रूप

 से  दक्षिण  भारत  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा

 हि ?

 वित्त  मंत्री  ति०  त०  ४/०णमाचा रो  मेरे  ख्याल  से  यह  प्रदान  तो  इस  से  उत्पन्न  नहीं  होता  ॥

 उपाध्यक्ष महोदय : वह तो बहुत ही सामान्य
 महोदय  :  वह  तो  बहुत  ही  सामान्य  प्रकार  का  प्रदान  होगा  जो  इस  प्रशन  के  क्षेत्र  में  नहीं

 भ्राता |  क्या  माननीय  सदस्य  को  कोई  अनुपूरक  प्रश्न  पूछना  है
 ?

 श्री  कमलनयन  बजाज  जो  बात  में  पुछना  चाहता  था  वह  .  .  .  .  .

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  में  कह  चुका  हूं  कि  उस  प्रश्न  के  क्षेत्र  में  यह  अनुपूरक  प्रदान  नहीं  पूछा
 जा

 सकता  |  अगला  |

 ट्ितोय  बीवी  श्रापों

 1*९०१.  पी  दी०  च०  शर्मा
 :  क्या  fers  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 क्या  द्वितीय  वेतन  आयोग ने  कोई  प्रश्नावली  निकाली
 कौर

 यदि  तो  उस  का  स्वरूप  कया  है
 ?

 वित्त  उपमंत्री
 (sit qo

 ब०
 रा०  :  जी

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 श्री दीः चूं दी  ०  Wo  मध्य  यदि  कोई  प्रः  नावली  नहीं  निकाली  गयी  तो  क्या  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  ने

 ध्वन्य  निकायों  से  ज्ञापन  मांगे  हैं
 अर

 यदि  तो  किन  किन  निकायों  से  ज्ञापन  मांगें  जायेंगे या  किन
 किन

 निकायों ने  ये  ज्ञापन दिये  हूँ  ?

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :
 क्या  यह  जानकारी  सरकार के  पास

 वित्त  मंत्री  ति०  त०  हमने  पूछताछ की  है  ।  वास्तव  यह  बात  माननीय

 समझते  होंगे  कि  जिन  निर्देश  पदों  के  अ्रधीन  इस  वेतन  ara  की  नियुक्ति की  गयी  है  उस  के

 अनुसार यह  अपनी  प्रक्रिया  अपने  निर्धारित करता  इसलिये  सरकार  आयोग  से  यह  कहने  की

 स्थति  में  नदीं  है  कि  उसे  क्या  करना  चाहिये  ।  हम  ने  पूछ  ताछ  की  थी  भ्र ौर  हमें  पता  चला  है  कि  आयोग

 ने  विभिन्न  संघों  से  जो  जानकारी  मांगी  उस  जानकारी  के  प्राप्त  होने  के  बाद  हो  सकता  है  कि  आयोग

 कोई  प्रश्नावली  निकाले  ।  सारी  बात  इतनी  ही  है  ।  इस  समय  में  कुछ  नहीं  कह  सकता  ।

 भक्त  दर्शन  :
 क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  यह  कमीशन  कोई  अपनी  भ्रन्तरिम  रिपोर्ट  भी  दे

 रहा  है  या  नहीं  यदि  दे  रहा  है  तो  कब  तक  उस  के  प्राप्त  होने  की  की  जा  सकती  है  ?

 त्री fro
 त०  झब् गना चारी  :

 हमें  कोई  अन्तरिम  प्रतिवेदन  नहीं  मिला  है
 ।

 पल
 माजा

 में
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 श्री  न् ०  स०  मति  :  वेतन  ara  पिछले  ६  मास  से  कायम  है  ।  जब  उस  ने  प्रभी  तक  एक

 प्रश्नावली  तक  नहीं  निकाली है  तो  इस  बीच  वह  काम  क्या  करता  रहा  है
 ?

 महोदय  :  श्री  प्रभात  कार  ।

 श्री  प्रभात  कार
 :  प्रथम  वेतन  झ्रायोग ने  भी  एक  प्रश्नावली  निकाली  थी  ।

 क्या
 सरकार यह  समझती  है  अपनी  उप पत्तियों  तक  पहुंचने  के  प्रयोजन  से  द्वितीय  वेतन  आयोग

 के  लिये
 प्रश्नावली  निकालना  जरूरी  है  कौर कि  इसे  शीघ्र  निकाला  जाना  चाहिये

 ?

 |  उपाध्यक्ष  महोदय :  यह  तो  सुझाव है  |

 श्री  प्रभात  कार  :  यदि  सरकार  इसे  प्रावव्यक  समझती  है  .  .  .

 महोदय  :  तब  वह  राय  हो  जायेगी  ।

 पास स०  Ho  बार्नो  क्या  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  डाक  तथा  तार  फेडेरेशन  के  महा  मंत्री के

 इस  वक्तव्य की  Brave  हुमा  है  कि  यदि  अन्तरिम  सहायता
 के

 प्रदान  में  विलम्ब किया  गया  तो

 फेडेरेशन  जनवरी  में  हड़ताल का  नोटिस  दे  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिये  क्या

 त्राही  की  गई  है  कि  अ्रन्तरिम  प्रतिवेदन  विलम्ब दे  दिया  जाये  ?

 थी  fao  लग  फब्णमाचारो
 :  यह  मामला  अब  के  हाथ  में  है

 ।
 में  ने  यह  वक्तव्य  नहीं

 देखा हैं  ।  मामला  कर्ब  अ्रातोग  हाव  में  हं  ।  सरकार  तो  त्र  केवल  ग्रा योंग  की  कार्यवाही  की

 ी  देख  सकती है  ।

 श्रीमती  रेणुका  राय
 :  सरकार की  पूर्व  घोषणाओं का  इस  बात

 का  भी
 ध्यान  रखते  हुए

 कि  राज्यों
 ax  स्थानीय  संस्थानों  के

 वेतन-क्रमों  पर  विचार  करने  की  बात  प्रयोग  के  निर्देश  पदों  में

 शामिल कर  दी  गई  कया  सरकार  ने  वेतन  HTT  को  इस  के  सम्बन्ध  में  कुछ  ठोस  कार्यवाही  करने

 का  भी  सुझाव दिया  हूँ  ।

 श्री  fro  ao  कृष्णमाचारी  :
 निर्देश  पदों  में  कही  गई  बातों  के  स्राव  हम  ने  कुछ  भी  सुझाव

 नहीं  दिया  है  |

 श्री  द०  ह  फार्मा  क्या  संसद भी  उस  प्रक्रिया के  बारे
 म

 नकारी  प्राप्त  करेगी  जिसे  वेतन

 अयोग  इस  समस्या  को  हल  करने  के  लिये  अपनाने  वाला  है  यदि  तो  क्या  लोक-सभा  पटल  पर

 उस  का  विवरण  रखा  जायेगा
 ?

 rat  ति०  त०  फकुष्णमाचारी  :  मं  प्रशन  में  किये  गये  संकेत  को  समझ  नहीं  पाया  |

 श्री हेम  प्रश्र  कया  अन्तरिम  सहायता  का  उस  प्रश्नावली  पर  पाधघारिट  होगा  जो  वेतन

 आयोग ने  निकाली  है  या  यह  प्रचलित  मूल्य  देशना  के  प्राकार पर  होगा  ?

 थी  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  में  तो  वेतन  आयोग  हूं  नहीं  ।  इस  बात  का  निर्णय वेतन  Bra

 करेगा  कि  भ्रन्तरिम सहायता  के  प्रश्न  पर  का  निबटारा वह  किस  ढ़ंग  से  करेगा  ।  में  यह  बता  सकने  की

 स्थिति  में  नहीं  हूं  कि  उन  का  दिमाग  किस  ढंग  से  काम  करेगा  कौर  वह  किस  बात  के  श्राधघार  पर

 सिफारिश  करेंगे  वह  चाहे  कुछ  भी  क्यों
 न

 हो
 ।

 ee

 मल  अंग्रेजी में  ad
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 वैज्ञानिक  एवं  प्रौद्योगिक  गवेषणा  परिचय  द्वारा  वैज्ञानिकों  को
 अनुदान

 शी  स०  सामन्त :
 1 *६०२-

 sit  रा०  माझी

 कया  शिक्षा  ate  वैज्ञानिक  मकवाणा  मंत्री  लोक  सभा  अटल  पर  एक  fare  रखने  की

 कृपा  करेंगे  जिसमें  यह  दिखाया  गया  हो  कि  :

 १९५६-५७  के
 वितीय  वर्ष  में  वैज्ञानिक  एवं  औद्योगिक  wise  परिषद  ने

 किन-किन  fart  के  लिपे  कहानियों  को  गवेरणा-्रनुदान  मंजूर  किये  थे ;

 इन  की  राशि

 '

 कितनी
 कितनी थी  atte यह  कितनी  शारवती  के  लिये  दिये  गये

 थे  ;  कौर

 इस  योजना  के  dls  की  गई  गवेषणाओओं  के  क्या  कुछ  परिणाम  निकले  हें  और
 यदि

 तो  क्या  ?

 शिक्षा  घोर  वैज्ञानिक  aaa  उपमंत्री  स०  सो ०  शौर  लोक  सभा

 पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  हैं  जिस  में  अपेक्षित  जानकारी  दी  गई  है  ।  रखा

 गया  ।  देखिये  संध्या  एल०  टो०--र्द२९/५७]

 गवेषणा  sit  जारी  है  ।

 स०  do  सामन्त :  वैज्ञानिकों  के  लिये  यह  सहायता  मंजूर  करने  की  अराम  प्रक्रिया  क्या

 शि  ह०  मो०  दास  :  वैज्ञानिक  एवं  औद्योगिक  गवेषणा  परिषद्‌  के  पास  शझ्रावेदन-पत्र

 फिर  ये  ग्रोइन-पत्र  विभिन्न  गवेषणा-समितिय्ों को  सौंप  दिये  जाते  इन  गवेषणा  समितियों

 की  संख्या लगभग  २५  या  २६  हे  श्र  यह  श्रीचंदन-पत्रों  की  जांच  करने  के  बाद  एवं

 गवेषणा  परिषद्‌  के  शासी-निकाय  at  art  सिफारिश  दे  देते  शासी  निकाय ag  निश्चय

 करता  है  कि  waar  दिया  जाना  चाहिये  या  नहीं  कौर  कितनी  राशि  दी  जानी  शादी
 ।

 श्री  स०
 चे

 ०
 कया  वैज्ञानिकों  के  अलावा  गैर-सरकारी  संस्थाओं  ्  विश्वविद्यालयों

 शादी  को  भी  श्रमदान  दिये  जाते  है
 ?

 शो  म०  मो०  दास  :  जी  हां  ।  गवेषणा  के  लिये  विश्वविद्यालयों  श्र  गैर-सरकारी  संस्थापकों

 को  भी  waar  दिये  जाते  हैं  ।

 श्री  श्रीनारायण  दास
 :

 जिन  वैज्ञानिकों को  भ्रनुदान  दिये  गये  हैं  उन  में  से  कितने  किसी

 संस्था  में
 और

 कितने  व्यक्तिगत  झ्राधार  पर  गवेषणा  कर  रहे  हैं
 ?

 श्री  म०  मो०
 दास

 :
 किसी  प्रयोगशाला  श्रादि  के  बिना  आधुनिक  विज्ञान  के  बारे

 में  गवेषणा  की  ही  नहीं  जा  सकती  ।  जो  विवरण  दिया  गया  है  उस  मं  २७८  मद्दे  हैं  ।  प्रभी  इसी  समय

 यह  बताना  मेरे  लिये  कठिन  है  कि  कितने  लोग  किस  संस्था  में  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  gate  हिलदा
 :

 चालू  वर्ष  समेत  पिछले  तीन  वर्षों  में  कुल  कितने  अनुदान  दिये  गये  हैं

 शौर
 वैज्ञानिक

 को  अधिक  से  अधिक  कुल  कितना  भ्रनुदान  दिया  गया  है
 ?

 श्री
 ई  मो०

 दास
 :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  झांकने  यहां  मेरे  पास  नहीं  हैं  ।  मेरे  पास  पिछले

 वर्ष  प्रति  PEXR-UL
 में  अलग  अलग  वैज्ञानिकों  को  दिये  गये  अनुदानों  की  कुल  राशि  के  बारे  में _

 मल  भ्रंग्रेजी  में
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 आंकड़े  कुल  राशि  २५,  {0,000  रुपये  होती  है  ।  इस  वर्ष  के  प्राय व्य यक  में  हम  ने  इस  प्रयोजन  के

 लिये  २३  लाख  रुपयों  का  उपबन्ध  किया  है  ।  किसी  एक  वैज्ञानिक  को  दी  गई  अधिकतम  में

 इस  सम्बन्ध में  निश्चयपूर्वक  कुछ  भी  नहीं  बता  लगभग  ६०,०००  रुपये  या  उसी  के

 पास  होगी ।

 शी स०  do  सामन्त
 :

 यदि  कोई  एक  वैज्ञानिक  एक  से  अधिक  विषयों  में  गवेषणा  करना

 चाहे  तो  क्या  वह  वित्तीय  सहायता  पाने  का  अधिकारी  होगा
 ?

 श्री  स०  मी ०  दास
 :

 जी  हां  ।  वह  अधिकारी  है  हम  ने  दी  भी  है  ।

 पण्डित  हवा  प्र०  ज्योतियों
 :

 जिन  लोगों  को  यह  अनुदान  दिये  जाते  हें  उन्हें  अपने

 काम  के  बारे  में  छमाही  या  वार्षिक  प्रतिवेदन  भी  भेजने  पड़ते  हें
 ?

 श्री  स०  मो ०  दास : जी जी  प्रतिवेदन मांगे  जाते  हें  र  PEXS-KY  के  प्रतिवेदन इस

 समय  संकलित  किये  जा  रहे  हैं  ।

 भिलाई  में  १फ्रेंघटरो  स्टोरेज  को  इमारत

 1६०३.  श्री  थि०  स०  शुक्ल  :  खासतौर  at  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मिलाई  के  इस्पात  के  कारखाने  के  लियें  एक  ठेकेदार  द्वारा  निमित

 रिफ्रैक्टरी  स्टोरेज  की  इमारत  उस  में  सामान  रखना  शुरू  करते  ही  ढह  गई  ;

 उस  share के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 खान  कौर  इंधन  मंत्री  स्वरण
 :  )

 शर
 पूरी  इमारत  नहीं

 ढही  ।  wat  का  थोड़ा  सा  हिस्सा  ही  कुछ  बैठ  गया  जिस  से  दीवार  कुछ  खिसक  गई  थी  ।  ठेकेदार

 ने  भ्र पने  खर्चे  पर  इस  की  क्षतिपूर्ति  कर  दी  है
 ।

 fat
 Fao  qo  शुक्ल

 :
 क्या  यह  सच  नहीं  है

 कि  यह  दुर्घटना  इस  वजह  से  हुई  है  कि  मूल  नकद

 पौर  ब्यौरे  में  कर  दिया  गया  था  ?

 परिवार  स्वर  सिह
 :  जी

 शि  वि०  qo  शुक्ल
 :  क्या  दिये  गये  टेंडरों  का  ध्यान  रखे  बिना  बातचीत  के  are

 पर  ही  इस  ठेकेदार  को  यह  काम  सौंप  दिया  गया  था
 ?

 पसर धार  स्वर्थ  fag
 :

 मेरे  पास  ऐसी  कोई  सूचना  नहीं  है  ।  यह  er  इस  से  तो  vers  नहीं

 होता

 श्री  थि०  चुहल  :  याकूब  अरन्य
 भवनों  के  फे

 को  भी  ब्यौरे  के  अनुसार  कांक्रीट

 न  बनामे की  वजह  से
 काफी  वित्तीय

 हानि  उठानी पड़ी  है  ।

 किरदार  स्वर्ण  सिंह
 :

 मुझे  पता  नहीं
 |

 me
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 शफर
 उत्तर  &  १९५७

 उत्तुंग
 गवेषणा  केन्द्र

 |  श्री  भक्त  दिन
 &o¥.

 दो०  चं०  at

 क्या  fat  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  €  १९४७  के  तारांकित  sea  संख्या  १६०७

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  उत्तुंग  गवेषणा  केन्द्र  की  स्थापना  के  बारे  में  हुई  संगोष्ठी  की  कार्यवाही  इस  बीच

 प्राप्त हो  गई  है  ;

 यदि
 वो  क्या  कार्यवाही  की

 एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी  जायेगी  ;  ौर

 संगोष्ठी  में  हुई  चर्चा  के  पर  मूल  योजना  के  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  जा

 re

 दिक्षा  गोर  वैज्ञानिक  गवेषणा  उप मंत्रो  स०  Ato  :  से  (7)  केवल  एक

 सप्ताह  पूर्व  28-8 -Yg  भारत  की  राष्ट्रीय  विज्ञान  शाला  से  संगोष्ठी  कार्यवाही  की  कुछ

 प्रतियां  प्राप्त  कर  ली  गई  हैं  तथा  दो  प्रतियां  संसद  के  पुस्तकालय  में  रख  दी  गई  हैं
 ।

 संगोष्ठी  के

 विचारों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  वैज्ञानिक-ग्रौद्योगिक-अ्नुसंधान  परिषद्‌  उत्तुंग  गवेषणा  केन्द्र  की

 स्थापना  के  सम्बन्ध  में  यथा  समय  विचार  करेगी  |

 शो  भक्त  दर्शन  :
 जहां  तक  मुझे  याद  है  यह  संगोष्ठी  मई  सन्‌  caat  में  गुलमर्ग  में  हुई  थी  ।  मैं

 जानना  चाहता  हूं  कि  इसਂ  कों  केवल  अपनी  रिपोर्ट  देने  में  ढाई  वर्ष  का  इतना  लम्बा  समय  क्यों
 लग

 गया ?

 .]|  स०  मो०  दास  :
 यह  संगोष्ठी  नेशनल  इंस्टीट्यूट  ग्राफ  साइंसेज  ग्राफ  इंडिया  ने  जो

 नाकों  का  एक  गैर-सरकारी  संगठन  की  थी  ।  हमारे  लिये  यह  बताना  संभव  नहीं  है  कि

 उन्हों  ने  इतना  समय  क्यों  न  हम  गैर-सरकारी  संगठनों  को  अपने  प्रतिवेदन  प्रकाशित  करने

 में  शीघ्रता  के  लिये  बाध्य  ही  कर  सकते  हैं  ।

 सकत  दर्शन  :  मा  मंत्री  केवल  बिक  में  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  इस

 रिसर्च  लेबोरेटरी  के  बारे  में  क्या  सिफारिश  की  गई  है  ?  पाया  इसे  स्थापित  किया  जायेगा  या  नहीं

 किया  जायेगा  ?

 श्री  स०  हम  ने  कहा  है  कि  प्रतिवेदन  की  कुछ  प्रतियां  केवल  गत  सप्ताह  में  ही

 हमें  मिली  हैं  ।  ait  हम  पूरा  प्रतिवेदन  नहीं  पढ़  पाये  हैं  ।  वह  काफ़ी  भारी-भरकम प्रतिवेदन  है

 उसे  पूरा  पढ़  कर  उस.के  सम्बन्ध  में  कुछ  निर्णय  करने  में  हमें  प्रभी  कुछ  समय  लगेगा  ।

 श्री  भक्त  दर्शन
 :

 क्या  माननीय  मंत्री  को  यह  ज्ञात  है  कि  इस  प्रश्न  पर  पिछले  लगभग  पांच  या  ६

 वर्षो  से  विचार  किया  जा  रहा  है  और  प्रभी  तक  केवल  विचार  ही  किया  जा  रहा  है  ?  इसलिये  क्या

 सम्बन्ध
 में  कुछ  शीघ्रता  से  निर्णय  करने  का  प्रयत्न  किया  जायेंगी  ?

 श्री  स०  ato  :  माननीय  सदस्य  को  यह  समझना  चाहिये  कि  इन  विषयों  में  सरकार  को

 देना  के  वैज्ञानिकों  की  राय  गौर  सुझावों की  बड़ी  जरूरत  है  ।  एक  गैर-सरकारी

 नेशनल  इंस्टीट्यूट  साइंसेज  ने  एक  संगोष्ठी  आयोजित  की  थी  ।  उन  के  सुझाव हमें  पिछले

 ही  हफ्ते  मिले  हैं
 ।

 इसलिये  उस  में  कुछ  समय  waa  ि  rat

 मून  KT Ar  में
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 fasq  ayn  संगठन

 T*eog.  को  :  कया  farari  शोर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने को

 करेंगे  कि  क्या  यह  सच  है  कि  विश्व  यवक  संगठन  का  एक  सम्मेलन  भारत  में  १९५८ में  होने

 वाला है  ?

 \
 दिक्षा  फिर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  कू ०  ला०  शिमाली  }

 भारत  सरकार  का  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  लेकिन  युवकों  को  faq  सभा  को  भारत  aiafa'  से

 चला  है  कि  वह  WATT,  ¢e4s  में  भारत  में  युवकों
 की  साधारण  सभा

 का
 अगला  अधिवेशन

 करने  वाले  हें  ।

 शो  रव नाथ सिंह सिह  :  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  की  तरफ  से  इस  ग्रारगेनाइज़ेदीन
 को

 क्या  सहायता  प्राप्त  होगी  कौन  कौन  देश  इस  में  शामिल  हो  रहे  हं
 ?

 डा०  का ०  जाण  श्रीमाली  :  जहां  तक  सरकार  को  मालूम  है  ५०  देश  इस  संगठन  में  सम्मिलित हैं

 और  मेरा  ख्याल  है  कि  सभी  देशों  के  प्रतिनिधि  उपस्थित  होंगे  ।  सरकार  से  प्रभी  निश्चित  रूप  से  कोई

 नहीं  मांगी  गई  है  कौर  यह  लिखा  गया  है  कि  कांफ्रेंस
 के

 मुताल्लिक जो
 ज्यादातर  खर्चा

 होगा  उस  को  यह  संगठन  ही  बरदाश्त  करेगा  |

 को
 भक्त  दर्शन  :  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  जो  सम्मेलन  किया  जा  रहा  है  इस  में  युवक

 की
 क्या  परिभाषा  होगी  क्योंकि  मास्को  में  जो  युवक  समारोह  SAT  था  उस  में  बताया  गया  कि  ५०

 और  ४५५  साल  के  लोग  भी  जवान  समझे  गये  थे  |

 महोदय  :  इस  का  उत्तर  देने  की  जरूरत  नहीं  है  ।

 श्री  | अ  बरुआ  :  इस  में  भाग  लेने  के  लिये  देशों  को  निमंत्रण  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  की  सदस्यता  के

 आधार  पर  भेजे  जायेंगे  या  हमारी  विदेश-नीति  के  सिद्धान्तों  के  area  पर  दिये  जायेंगे
 ?

 का  ला०  श्रीमाली  :  इसका  तो  प्रश्न  ही  नहीं  हैं  ।  यह  युवकों  की  एक

 fara  सभा  है  wie  यह  राष्ट्रीय  समितियों  की  माफंत  काम  करती  है  ak  स्वाभाविक

 ही  ¢  fe  इसके  सदस्य  संगठनों  के  प्रतिनिधि  इस  सम्मेलन  में  भाग  लेंगे  ।

 ्रो  पाणि प्र हों  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  युवकों  का  विश्व  संघ  are  कों

 विशेष  संस्था  यह  सम्मेलन  प्रायोजित  कर  रही  है  ।  क्या  सोवियत  संघ  शौर  श्रव्य  लोक

 गणतंत्रों  आदि  देशों  को  इसमें  लेने  के  लिये  आमंत्रित  किया  जा  रहा  हैं
 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  यह  बताना  सरकार  का  काम  नहीं  कि  उन्हें  आमंत्रित

 किया  जायगा या  यह  बात  तो  वह  संगठन  बतायेगा  ।

 श्री  पाणिप्रही  :  उनके  पास  सूची  इसी  लिये  में  जानना  चाहता
 था

 ।.

 1
 उपाध्यक्ष

 महोदय
 :

 वहू  उन  सभी
 को

 आमंत्रित  करेंगे

 थ
 यह  बात  तो  वह

 संगठन  सरकार  थोड़े  ही  बतायेगी

 श्री  वासुदेवन  नायर  भारत में  इस  विश्व संघ  से  संबद्ध  कोई  इकाई  है  या  नहीं

 शर  यदि  है  तो  उसके  कितने  सदस्य  हूं
 ?

 ना

 मूल  अंग्रेजी  में
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 अखिल का०  ला०  श्रीमाली  तीन  संगठन  इस  संगठन  से  संबंधित  हैं
 :

 भारतीय  कांग्रेस  कमेटी  का  युवक  कांग्रेस  सेवा-दल  कौर  अखिल  हिन्दू  युवक  संघ
 |

 श्री  संसार  हर वानी  :  क्यों  सरकार
 को

 मालूम  है  कि  सोवियत
 त

 ae
 चोटें

 के  लोक  गणतंत्र  के  युवकਂ  संगठन  इस  संघ  से  सम्बद्ध  नहीं  हें
 ?

 का०  ato  श्रीमाली  :  माननीय  सदस्य  ऐसे  wet  पूछ  रहे  हैं  जिनकी  इस

 wet  से  कोई  संगति  नहीं

 महोदय  :  वह  जानकारी दे  रहे  हें  ।

 श्री  पुलिस  भारत  के
 जो

 संगठन  इस  विश्व  संगठन  से  सम्बद्ध  हें
 उनकी

 कुल  सदस्य

 संख्या  कितनी  है  axe  क्या  ऐसे  युवक  संगठन  भी  जो  इससे  सम्बद्ध  नहीं हैं  ?

 डा०  का०  ato  श्रीमाली
 में  इस  का  उत्तर

 दे
 चुका  हूँ

 ।  म  बता  चुका

 हूं  कि  तीन  संगठन  ऐसे  हैं
 जो

 इसे  संगठन
 से

 सम्बद्ध  हैं
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  set  यह  है  कि  उनकी  सदस्य  संख्या  मालूम  है  या  नहीं
 ?

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली  :  में  उनकी  सदस्य  संख्या  नहीं  बंता  सकता  |

 श्री  पाणिगय्रहो  :  भारत  सरकार  इस  सम्मेलन  के  लिये  किस  प्रकार  सहायता

 प्रदान  करने  वाली  है
 ?

 पडा०  क्या  ला०  श्रीमाली  संगठन  ने  सरकार को  कुछ  सहायता  देने  क  लिये

 लिखा  लेकिन  उसने  कभी  तक  यह  नहीं  बताया  कि  उसे  किस  प्रकार की  सहायता

 की  श्रावइ्यकता  मुझे  बताया  गया  है  कि  अधिकांश  व्यय  वह  संगठन  स्वयं  वहन

 करना |

 ait  डा

 महोदय  :  क्या  वह  न्ननव  आपको  युवकों  शामिल  कराना  चाहते

 हैं
 ?

 att  हेमा  :  कम  से  कम  कुछ  संगठनों  से  मेरा  संबंध  तो  है  ही  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रत्छी बात  है  ।

 श्री  हेमा  क्या  भारत  के  दृष्टिकोण  से  भारत  सरकार  इस  बात  को  वांछनीय

 समझती  है  कि  भारत
 के

 कुछ  संगठनों  को  भारत  के  का  प्रतिनिधि  मान
 लिया

 ate  यदि  तो  क्या  उन्होंने  कुछ  संगठनों  को  स्वीकार  कर  लिया  है  धौर  यदि  ऐसा  हैं

 तो
 उन  संगठनों  के  नाम  क्या  हें

 ?

 ।  सरकार का०  ला०  श्रीमाली :  सरकार के  कोई  संगठन  नहीं  हैं

 citar  दंग  से
 कम

 करने  वाले  सभी  दंगलों  को  बढ़ावा  देना  चाहती
 |

 wait भ्रंग्रेजी
 rr
 a
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 भारत  पुनर्बोमा  निगम

 1*९०७.  श्री  कया  बित
 मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  भारत  पुनर्बोमा  निगम  लिमिटेड  के  कार्य  कलाप  का  अव्यक्त

 किया  ;  ak

 क्या  वह  उसके  कार्य  से  संतुष्ट  है
 ?

 क्ति  उप मंत्रो  ब०  रा०  :  शर  area  पूर्णिमा  निगम

 लिमिटेड  जो  एक  गैर-सरकारी  उपक्रम  १  १९५७ से  काम  करना  आ रम्भ

 किया  ।  उसके  पहले  वर्ष  के  कार्य  का  प्रतिवेदन  १९५८  के  मध्य  में
 किसी

 समय  मिल

 सकेंगे  |

 att  हेमा  :  क्या  यह  निगम  पूर्णिमा  निगम  का  सारा  काम  स्वयं  कर
 लेगी  अथवाਂ

 कुछ  काम  दूसरे  अभिकरणों  के  लिये  भी  बच  जायेगा
 ?

 निगम  ने  कभी  कार्य  करना ब०  रा०  भगत  सभो  यह  बताना  कठिन है
 ।

 शुरू  किया  है  ।  यह  पानी  तथा  सामान्य  प्रकीर्ण  क्षेत्रों  में  बीमा  का  काम  करेगा  ।

 कितु  यह  कुल  कार्य  का  कितने  प्रतिशत  कार्य  कर  पायेगा  इसके  बारे
 में  में

 प्रभी  कुछ  नहीं  बता

 सकता  हुं
 ।

 श्री  बीरेन  साथ  यह  एक  गैर  सरकारी  संस्था  है  तो  क्यों  में  सकता

 हूं  कि  कौन  सी  कम्पनियां  इस  पुनीत  संगठन  की  सदस्य  हैं
 ?

 श्री  ब०  रा०  भगत
 :

 भारत  में  सामान्य बीमा  का  काम  करने  वाली  cared

 तथा  विदेशी  दोनों  प्रकार  की  बीमा  कम्पनियां  इस  संगठन  की  एकक  हैं  कौर  उन्होंने  इसका

 पूंजी  धन  जुटाने  में  हिस्सा  लिया  है
 ।

 Tait  arta  राय
 में  उनके  नाम  जानना  चाहता  था  में  ag  जानना  चाहता  हूं

 कि  क्या  सभी  भारतीय  कम्पनियां  इसमें  सम्मिलित  हें  aaa  कुछ  ?

 fait
 qo  रा०

 भगत
 :

 इस  समय  मेरे  पास  यह  सुचना  नहीं  है  ॥

 भारत का  राज्य  बेक

 4+-

 श्रॉमती  रेणु  :

 1६०  &.

 सरदार  इकबाल  fag  :

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 PEXT—KXY  तथा
 PeYo-Us

 में  कभी  तक  का  राज्य  बैंकਂ  से  ग्रामीण

 क्षेत्रों  में  कुल  कितनी  शाखाएं  खाली हैं  ;

 इनमें से  कितनी  शाखाएं  परिचमी  बंगाल
 में  खोली  गई  हैं  ;  ait

 प्रत्येक  राज्य  में  किसानों  को  इस  में  कुल  कितना  ऋण  fear गया

 ment

 मूल  प्रंग्रेजी  में

 शु  Re-Insurance  Corporation.
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 fra  उपमंत्री  ब०  १९  ४५६-४५७  श्र  PEYW—YG

 में  का  राज्य  बैंक  द्वारा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में
 |

 खोली  गई  ater  की

 Ys  और  ६८  है  ।  इसमें  क्रमशः  ४२
 झर

 ५०
 शाखाएं  ऐसे  स्थानों

 पर
 खोली  गई  हैं  जिनकी

 जनसंख्या  ३०,०००  अथवा  उससे  कम  है  |

 इस  waft में  पश्चिमी  बंगाल  में  खोली  गई  शाखाओं  की  संख्या  ३

 भर  ४  हैं  ।  इनमें  से  १  आर  २  ऐसे  स्थानों  पर  खोली  गई  जिनकी  जनसंख्या

 ३०,०००  उससे  कम  की

 इसके सही  ल्  बताना सम्भव  नहीं  हू
 ।

 क्योंकि  शब्द  का  निर्वचन

 कई  प्रकार  से  किया  जा  सकता  है  ।  राज्यों  की  सीमाएं  भी  बदल  गई  इसलिये

 ares  इकट्ठे  करने  में  कई  प्रकार  के  रहोबदल  करने  पड़ेंगे  ।  इसमें  wale  समय  तथा

 श्रम  लगेगा  जिसकी  अपेक्षा  कोई  ats  फल  नहीं  निकलेगा  |

 श्रीमती  ty  चक्रबर्ती  :
 पश्चिमी  बंगाल  में  माचें  aus  तक  श्र  कितनी  शाखाएं

 खोली  जाने  की  प्रस्थापना  है
 ?

 श्री  ब०  रा०  भगत  मेरे  पास  यह  सुचना  नहीं

 रेग  चक्रवर्ती  :  क्योंकि  oa  सहकारी  बैंकों  की  संख्या  बहुत  बढ़  गई  हैं

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  बंक  द्वारा  किसानों  को  दिये  जाने  वाले  भ्रमरी  wa  की  मात्रा

 पिछले  वर्ष  की  अपेक्षा  काफी  गिर  गई

 वित्त  मंत्री  fro  ao  सहकारी  बैंकों  को  ऋण  दना  भारत

 का  राज्य  बैंक  का  मुख्य  कतेंव्य  नहीं  ह  ।  यह  गतंव्य  बंकਂ  का  है  ।

 ७

 बैंक  कुछ  राज्यों में  राज्य  के  शीर्ष  सहकारी  बंक
 को  राज्य  सरकार  के  द्वारा  ऋण

 eat  है
 कौर  कुछ  में  सीघे

 ।
 बैंक  का  सीधे  इसमें

 कोई
 संबंध  नहीं

 ।

 ft  प्रभात कार  :  यह  सोचा  गया  था
 '
 राज्य  बैंक  प्रति  वर्ष  १००  शाखाएं

 खोलेगा  a  क्या  यह  सच  है  कि  राज्य  बैंक  इसमें  weer  रहा  यदि  तो

 इसके  क्या  कारण  हूं
 ?

 श्री  fao  त०  कृष्णमाचारी  :
 सोचा  था  ।  मगर  बेक  इसमें  असफल

 रहा  हैं  ।  यह  कार्य  बड़ी  ga  गति  से  हो  रहा  है  ।  यह  देखने  के  लिये  कि  बैंक  इस

 कार्य  में  ग्र सफल  रहा  प्रिया  नहीं  हमें  वह  अवधि  पूरी  हो  लेनें  st  चाहिए  जिसक

 fat  यह  निश्चय  किया  गया  था  तभी  an  कह  सकते  हैं  कि  यह  सफल  रहा  झ्रथवा

 सफल  |

 fait  रामनाथन  चेट्टियार  :  क्या  सरकार को  राज्य  बैंक  इंडिया  की  ग्रामीण

 क्षेत्रों
 में  शाखायें  खोलने  तथा  ग्रामीण  ऋण  की  सुविधाएं उपलब्ध  करने  प्रगति  सेः

 सन्तोष है  क्या वह  यह  समझती है  कि  ag  प्रगति  अखिल  भारतीय  ग्रामीण  ऋण  सर्वेक्षण

 समिति  की  सिफारिशों के  अनुरूप  है  ?

 श्री  ति०  qo  कृष्णमाचारी :  यह  एक  लम्बा  है  ।  इसके  पहले  भाग  का  उत्तर  मैं

 पना  ग्रामीण  ऋण  सर्वेक्षण  की माननीय  श्रीं  प्रभाती  कीर के  प्रद
 कैं  उत्तर  मैं

 दे
 चुका  हूं  ।  जहां

 |  at  अंग्रेजी  में
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 सिफारिशों का  सम्बन्ध  वह  इस  का  सारा  भार
 राज्य  बैंक  पर  नहीं  है  ।  हम  इस  बात

 पर  विचार कर  रहे  हैं  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ऋण  की  मात्रा को  कैसे
 बढ़ाया जा  सकता  इस  सम्बन्ध

 में
 हम  नें  रक्षित बेंक  के  जरिये कुछ  कदम  भी  उठाये हैं

 att  म०  राठ  क्या  यह  सच  है  कि  वाले  किसानोंਂ  अर्थात  केवल  ware  किसानों

 को  ही  ऋण  दिये  जाते  हैं  ate  wer  विशेषतया  जो  बटाई  पर  फसल  करते  हैं  उन्हें  इस  ऋण

 में  से  कोई  राशि  नहीं  दी  जाती है  ;  यदि  तो  क्या  सरकार  wees  किसानों  को  भी  ऋण

 प्राप्त  करने  की  सुविधाएं  देने  के  लिये  नियमों
 में

 कुछ  परिवहन  करेगी  ?  -

 Tatt  fao  त०  कृष्णमाचारी :  कदाचित  मेरे  मित्र  मूल  प्रदान  को  भूल  गये  यह  प्रश्न

 राज्य  बैंक  से  संबंधित  है  ।  क्योंकि  पंस्थाझ्ों  के  अनसार  जिन  किसानों  को  ऋण  के  योग्य

 नहीं  समझा  जाता  है  उन्हें  ऋण  उपलब्ध  कराने  का  कार्य  सहकारी  संस्थानों  के  जिम्मे है  क्योंकि

 उनके  यहां  संयुक्त  उत्तरदायित्व होता  है  इस  लिये  किसानों  के  व्यक्तिगत  प्रतिभूति  के  शिखाधार

 पर
 भी  ऋण  दे  सकती  कौर  वें  उसकी  सम्पत्ति

 ae
 की  क्षमता  का  afi  cart  नहीं

 रखता ॥

 श्री  न०  रा०  मुनि स्वामी
 :  कोई  ब्रांच  खोलते  समय

 किन  बातों का  ध्यान  रखा  जाता है

 क्या  यह  जन  संख्या  के  कारोबार के  पर  खोली  जाती है  ?

 fat  ति०  त०  फुष्णमाथारी  :  जन
 संख्या

 का  प्रश्न  गौण  होता  मुख्य  विचार  तो  यह  होता

 है  कि  इसमें  कितना  कारोबार हो  सकेगा  तथा  उस से  जनता  की  कहां  तक  सेवा  की  जा  सकेगी |

 श्री  स०  चं०  सामन्त
 :

 क्या
 यह  सच  है  कि  कुछ  स्थानों पर  स्थानाभाव  के  कारण  शाखाएं

 नहीं  खोली  जा  सकी हें  ;  यदि  तो  क्या  ऐसे  स्थानों  पर  अपनी  जगह  लेने  का  प्रबन्ध  किया

 जायेगा  ?

 शो  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  में  ठीक  नहीं कह  सकता  कि  माननीय  सदस्य  द्वारा  कही  गई

 बात  कहां तक  ठीक  ह
 ।

 हो  सकता  है
 कि

 ऐसा  हुमा हो
 यदि

 यह  बात  है  तो  में  समझता  हूं  कि

 माननीय सदस्य  द्वारा  सुझाया  गया  उपाय  बिल्कुल सही  है  ।

 fait सं०  रह
 न्ग्ष्ण

 बलवन्त  राय  महता  रिपोर्ट  के  अनुसार यह  बात  कहां तक  सच  कि

 यह
 सुविधाएं  केवल  कागजी  सुविधाएं  हूँ

 ।
 क्या  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  सुधार  करने  का  प्रयास

 करेगी  ?

 श्री  ति०  लग  फुब्णमाचारी :  में  ने
 अभी

 तक  उक्त  रिपोर्ट  नहीं  देखी  है  ।  जब  तक  में  उसे

 देख  नहीं  लेता  कि  उसका  क्या  झ्राश्य है  तथा  उसका
 किस  कौर  निर्देश  है  तब  तक  में  इस  प्रशन

 का  उत्तर  नहीं  दे
 सकता  |

 चित्तौड़  का  किला

 *  ६१२.  श्री  कया  शिक्षा
 झर  वैज्ञानिक

 गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 fa

 क्या  यह  सच  है'कि  चित्तौड़ का  इतिहास  प्रसिद्ध  किला  नितान्त  शोचनीय  स्थिति

 है

 मूल  ५ अ्रंग्रेजी  में
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 उत्तर

 क्या  यह  संच  है  कि
 उसकी

 मरम्मत  कौर  सुरक्षा की  कोई  स्थायी

 नहीं  की  गयी  कौर

 यदि  तो  इस  प्राचीन  स्मारक  की  सुरक्षा  के  लिये  सरकार कया  कार्यवाही  करने

 जा रही

 दिक्षा  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  का०  ला०  :  (*)

 नहीं  |

 (7)  set  नहीं  उठता  |

 श्री  वाजपेयी :  क्या  यह  सच  है  कि  चित्तौड़ के  किले  में  यात्रियों  के  निवास  के  लिये  कोई

 उचित  व्यवस्था नहीं  इसके  कारण जो  भी  यात्री  किला  देखने  जाते  परेशान  होकर

 होते हैं  ?

 डा०  फा०  लाए८  श्रीमाली  :
 जी  डाक  बंगला  उसमें  यात्री  लोग  ठहर  सकते  हैं  मेरे

 ख्याल  में  वह  काफी  अच्छी  सुविधा  है  ।

 श्री  बाजपेयी :  व्या  यह  सच  है  कि  चित्तौड़  के  कुछ  प्रमुख  नागरिकों  ने  वहां  पर

 के  निवास  के  लिये  धर्मशाला  बनाने  का  प्रस्ताव रक्खा  है  कौर  क्या  इस  सम्बन्ध  में  उन्होंने  सरकार  से

 कोई  सहायता मांगी  है  ?

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली  :  मेरे  पास  ऐसा  कोई  रिप्रेजेंटेशन  नहीं  है  जायेगा तो  उस  पर

 ba  Wha  ५

 विचार किया  जायेगा

 श्री  भक्त  हृदय  कुछ  वर्ष  पहले  चित्तौड़ के  स्थान  को  झर  भ्रमित  रमणीय  कौर  श्रावक

 बनाने  की  एक  योजना  तैयार  की  गई  में  जानना  चाहता  हू ंकि  उस  सम्बन्ध में  क्या  कायें वाही

 की  जा रही ह ै?

 डा०  का०  Ato  श्रीमाली :  जी  यदि  माननीय  सदस्य  चित्तौड़  जाकर  देखें  तो

 कि  इन  पिछले  तीन  सालों  में  उसकी  तस्वीर  बिल्कुल बदल  गई  है  जो  पुराने  खंडहर  थे  उनकीः

 मरम्मत  कर दी  गई  है  काफी  अच्छी  हालत में  उनको
 कर  दिया  गया  है

 ।

 श्री  रामेश्वर  टाटिया :  क्या  यह  सच  है  कि  मीराबाई  का  जो  safes  मन्दिर  चित्तौड़  के

 किले में  है  उसमें  एक  मृति  स्थापना  के  लिये  सरकार  विचार कर  रही  है  ?

 ा०  का०  ला०  धीमा ली  :  जी  नहीं  ।

 श्री प०  ला०  बारूपाल  माननीय  मंत्री ने  कभी  बतलाया कि  डाक  बंगले  में  यात्रियों के

 ठहरने की
 व्यवस्था  होते  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  डाक  बंगले  में  किस  श्रेणी  के

 व्यक्ति

 ठहर  सकते  हैं
 ?

 डा०  काठ  ला०  श्रीमाली  :  डाक  बंगले  में  सभी  लोग  ठहर  सकते  हैं  |

 श्री  नाठ७  बारुपाल :  किसान  भी  ठहर  सकते  हैं  ?

 डा७  का०  ला०  श्रीमाली  :
 वहां  ठहरने  का  पैसा  देना  पड़ता है

 ।

 उपाध्यक्ष महोदय  :  किसान  भी  वहां  पर  ठहर  सकते  हें  सिफ॑  पैसा  देना  पड़ता है

 was  में
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 शी  न  ला०  बॉस पाल  :  कितना पेसा  देना
 पड़ता

 है
 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  भव  यह  तो  बहुत  मुशिकल |

 राज्यों  के  विस  मंत्रियों  फा  सम्मेलन

 (ott  विमल  घोष

 को  तंगामणि

 श्री  सरासर

 गे
 *८१२

 सरदार  इकबाल  fag

 श्री  स०  ई  बनर्जी

 Lat
 तरण  रा०  मनिस्वामी

 कया  वित्त  मंत्री  निम्नलिखित  बातों  को  दहानी  वाला  एक  विवरण  लॉक-सभा के  पटल  पर

 रखने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 दिल्‍ली  में  १८  १९५७ को  हुए  राज्यों  के  वित्त  मंत्रियों के  सम्मेलन  की

 कार्यावली ;

 क्या  इस  सम्मेलन  में  यह  निश्चय  किया  गया  है  कि  कुछ  वस्तु झ्र ों पर
 बिक्री  कर  की

 ७  उन  पर  अतिरिक्त  उत्पादन  शुल्क  लगा  दिया  जायें  ;

 यदि  तो  किन  वस्तुओं  पर  यह  अतिरिक्त  उत्पादन  शुल्क  लगेगा  ;

 सम्मेलन  में  भ्रमण  क्या  निश्चय  किये  गये  हें  ;

 (=)  सरकार  इन  निश्चयों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाना  चाहती

 उपमंत्री  ब०  रा०  :  १२  १९५७  को  हुए  सम्मेलन में
 जिन

 विषयों  पर  चर्चा  की  गई  थी  उसके  सम्बन्ध  में  प्रकाशित  विज्ञप्ति  की  एक  प्रति  लोक-सभा  के
 पटल

 पर  रखी
 जाती  है  [  देखिये  परिशिष्ट  ३,  श्रनुबन्थ  संख्या  ev]

 से  सम्मेलन  में  अनौपचारिक चर्चा  होती  है  ।  वह  गोपनीय होती  है  ।  तथा

 सम्मेलन  में  कोई  निश्चय  नहीं  किये  जिन  विषयों  की  सम्मेलन  में  चर्चा  को  गई  था  उन  के  बारे  में

 अभिव्यक्त  विचारों  के  प्रकाश  में  ५  कार्य  करने  के  लिये  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।

 शो  स०  स०  बीजों  :  क्या  खाद्यान्नों की  कीमतों  को  कम  करने के  लिये  उन  पर  जो  बिक्री

 कर  हटाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  निश्चय  किया  गया  यदि  तो  क्या  राज्य  सरकारें  इससे  सहमत

 हो  गई  हें ?

 शि ब० |: है  ०  भगत  :  जी  नही ं।

 शी  बासप्पा  :  क्या  भारतीय  कहवा  बोर्ड  ने  भारत  सरकार  से  यह  सिफारिश  की  हैं  कि  कहवा

 पर
 बिक्री  कर  की  बजाय

 अतिरिक्त  उत्पादन शुल्क  लगा  दिया  जाये  ;  यदि  तो  भारत  सरकार

 इस  पर  क्या  विचार  कर  रही  है
 ?

 श्री ब०  रा०  भगत  :  इस  विषय  पर  सम्मेलन  में  कोई  चर्चा  नहीं की  गई  है  ।

 शो  ब०  स०  मति  :  क्या  लघु  बचत  के  प्रदान  पर  चर्चा की  गई  थी  ;  यदि  तो  इस  सम्बन्ध

 अधिक  प्रभावशाली  योजना  चालू  करनें  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  हैं
 ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  ब०  रा०  भगत  :  जी  हां  ।'  इंस  विषय
 परे

 सम्मेलन  में  सामान्य चर्चा  हुई  थी  ।

 fat  ब०  स०
 मुक्ति

 :
 में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इंस  लघु  बंचत  योज़ना  को  प्रभावशाली

 बनाने  के  लिये  कोई  कदम  उठाये जा  रहे  हें  ?

 महोदय
 :

 उपलब्ध  सूचना  केवल  इतनी
 ही  है  कि  इस  विषय  पर  चर्चा  हुई  थी

 श्री  To  मनित्वामी  :  करों के  अपवचन  को  रोकने  के  लिये  तथा  राय कर  की  बकाया

 को
 वसूल  करने  के  लिये  क्या  मंत्रियों ने  राज्यों  के  प्राय  कर  झ्धिकारियं को  भ्र ति रिक्त  अधिकार

 देने  के  लिये कोई
 ठोस  सुझाव  रखे  हें  जिनसे  कि  वे  संघ  देय  समस्त  करों  को  अपनी

 से
 जारी  किये  जाने  वाले  प्रमाण  पत्रों  द्वारा  वसूल  कर  सके ं?

 वित्त  मंत्री
 {ao  त०  :

 इस  संबंध  में  हम  ने  अपनी  कुछ  कठिनाइयों  को

 राज्यों  &  वित्त  मंत्रियों  को बताया  कौर  यथासम्भव  सहयोग  देने  के  लिय
 श्रीनिवासन

 उनसे  हमें  सभी
 सम्भव

 तथा  झावद्यक  सहयोग
 मिलने  की  तराशा है

 tate  रामेश्वर  भाटिया  :  व्या  समाचारपत्रों  में  प्रकाशित  होने  वाली  यह  खबर  सच  है  कि

 कपड़ा
 कौर  कुछ  ऐसी  ही  वस्तु ग्न ों से  बिक्री  कर  हटा  लिया  यदि  तो  इस  समय व्यापारियों

 के  पास जो  स्टाक  पड़  हूँ  उन  का  क्या  होगा
 ?

 Tait  fio  त०  एष्णमाचारी  :  जब  को  ई  एसा  निश्चय  होगा  तभी  यह  प्रदान  उठाया  जाना  चाहिये

 पणि ग्र ही  :  क्या  राज्यों  के  वित्त  मंत्रियों  को  नये  करों  द्वारा  अपना
 राजस्व  बढ़ाने

 के  लिये

 कहा  गया  यदि  तो  उनकी  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  Ta  के  भ्रन्तर्गत  यह  प्रदान  नहीं  पूछा  जा  सकता  है  ।

 शी  व्या यह  सच  &  कि  कई  राज्य  वित्त  मंत्रियों  ने  यह  कहा  है  कि  were  बिक्री  कर

 की  बजाय  अतिरिक्त  उत्पादन  शुल्क  लगा  दिया  जायें  तो  बिक्री  कर  से  वसूल  होने  वाले  राजस्व  की  मात्रा

 की
 अपेक्षा

 उस  का  ५  गुणा  अधिक  राजस्व बढ़  सकता  यदि  तो  क्या  सरकार इस  संबंध  में  कुछ

 कार्यवाही  करना
 चाहती  है  ?

 #१७ ह &... है  fo  त०  german
 :  जैसे  में  पहले  कह  चुग  इस  विषय  पर  सामान्य  चर्चा  की

 गई  क्या  राजस्व  बढ़ेगा  अथवा  नहीं  यह  इस  बात पर  निर्भर  करता  है  कि  हम  क्या  उपाय  करते

 इस  समय  इस  विषय  पर  कुछ  कहना  बहुत
 परिपक्व  होगा

 ।

 रणबीर  सिंह  :
 क्या  सम्मेलन में  पुरानी  अनुपयुक्त  भू-राजस्व  सम्बन्धी  पद्धति के  बजाय

 कोई नई
 प्रगतिशील

 कराधान  नीति
 अपनाने

 के  बारे  में  भी  चर्चा हुई

 उपाध्यक्ष
 ~

 Reid  जी  बिक्री  कर  की  बजाय  कुछ  अतिरिक्त  उत्पादन  शुल्क  लगाने  की

 चर्चा  हुई  थी  |  झ्र गला  प्रश्न  |

 अफीम  गाजीप्र

 *€  १४.  श्री  रजू  क्या  feat  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 )  गाजीपुर  जिले
 की  अफीम  फैक्टरी  केਂ

 पास  कितनी  एकड़  भूमि

 मूल  अंग्रेजी  में



 मौखिक  छत्तर  RokE ६  '  REX

 कया  यह  सच  है  कि  qretterart arare as  इंस्टीटयूट

 के

 प्रिंसिपल  तथा  उत्तर  प्रदेश  श्र

 सरकार
 ने

 केन्द्रीय  सरकार  इंस्टीट्यूट के  विस्तार  के  लिये  भूमि  देने  के  सम्बन्ध  में  प्रार्थना  की
 थी

 (7)  यदि  तो  एकड़  भूमि  की  मांग  की  गयी  थी  सरकार  ने
 इस  सम्बन्ध  में  क्या

 कार्यवाही की

 क्या  arcane  अफीम  फैक्टरी  की  बेकर  अं  गेन  पर  कोई  शनि  निर्माण  करने  का  विचार

 कर  रही है  ?

 वित्त  उपमंत्री  ब०  रा०
 :  RE  एकड़

 |

 पोलीटैक्निक  इंस्टीट्यूट के  प्रिसीपल  के  पास  से  सीधे  कोई  प्रार्थना-पत्र  नहीं  पाया  था
 ।

 उत्तर  प्रदेश  के  उद्योग  निदेशक  are  इंडस्ट्रीज  )  नें  उत्तर  प्रदेश  सरकार  की  मार्फत  केन्द्रीय

 सरकार  से  यह  प्रार्थना  की  थी  कि  वह  पोलीटैक्निक  के  विस्तार  के  गाजीपुर  अफीम  डिवीजन  की

 बेकार  कमी  न्  इमारतें  उक्त  संस्था  को  दे  दे  ।

 जितने  एकड़  भूमि  मांगी  गयी  थी  उस
 का

 विवरण  इस  प्रकार  है

 (१)  कार्यालय भवन  ate  गोदान  RSX  ८८
 वग  फुट

 (२)  भवन  के  साथ  छोड़ी  जाने  वाली  भूमि  ६.३७  एकड़

 राज्य  सरकार  को  भूमि  तथा  इमारतें सौंप  देने  को  are  को  airan  रूप  दिया ही  वाला

 था  कि  सार्वजनिक  निर्माण  गाजीपुर  के  जिला  इंजीनियर ने  गाजीपुर
 a  ज़िला  मजिस्ट्रेट

 कलक्टर  कोयल  सुझाव  दिया  कि  cat  फूटी  दशा  में  होन ेके  कारण  ये  इमारतें  पोलीटेक्निक  इंस्टीट्यूट

 a
 लिये

 न  ली जायें
 ।  गाजीपुर के  कलक्टर

 ने  यह  सुझाव  रखा
 कि

 राज्य  सरकार
 इन  इमारतों

 को  केवल  इस  दाते  पर  खरीद  सकती  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  इनकी  कोई  कीमत  न  मांगें  उनके

 विचार  ये  टूटी  फूटी  होने  के  बोझ  ही  अधिक  गाजीपुर  के  जिला  मजिस्ट्रेट

 झर  कलक्टर  का  यह  सुझाव  स्वीकार  नहों  किया  जा  सकता  कि  इमारतों  को  कोई  कोमल  लिये  बिना  हो

 इन  इमारतों  पौर  भूमि  का  हस्तान्तरण कर  दिया  क्योंकि  केन्द्रीय सरकार  को  इमारतों

 मूल्य  लियें  बिना  किसी  राज्य  को  दे  देने  की  अनुमति  नहीं  है  ।

 नहीं ।  उस  बेकार  भूमि  पर  कोई  कारखाना खोलने  का  केन्द्रीय  सरकार का  विचार

 at

 श्री  सरजू
 पांडे

 वहां  पर  जो  जमीन  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  उसमें  से  कुछ  हिस्सा  पोली  टैक्नीक

 इंस्टीट्यूट के  लिये  दे  दिया  है  ?

 श्री  ब्रश  राम  भगत  :  मकान  के  साथ  जो  जमीन  है  वह  पोलीटैक्निक  स्टीवर्ट  को  किराये

 देदो  गई  है  ।

 श्री  सरज  जो  जमीन  वहां  पर  उस  में  से  सरकार  ने  कोई  प्लाट  दिया  है  या  नहीं  -
 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कहा  तो  गया  है  कि  एक  हिस्सा  दे  दिया  गया  है  |

 श्री
 ब०

 भगत
 :  मकान  के  साथ  जो  जमीन  वह  दी  गई  कोई  जमीन नहीं  दी

 गई  ।

 प्रंग्रेजी
 में



 २१००  मौखिक  उत्तर  ्  Vere

 शो  सरजू  पांडे
 :

 उस  का  मुन् नाव जा  प्रभो  लगा  या  नहीं
 ?

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुआवजे की  रकम  का  निर्णय  किया  जा  चुका  है
 ?

 शी  ब०  रा०  कम्पेन्सेशन किस  लिये  ?  इसका  तो  कोई  सवाल  ही  नहीं  उठता  ।

 व्यावहारिक  झयंशास्त्र  मदेरणा  की  राष्ट्रीय  परिषद

 श्री  श्रीनारायण  दास  :

 PERE.
 श्री  राधा रमण  :

 क्या  कित  मंत्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि
 ॥

 क्या  व्यावहारिक  अर्थशास्त्र  गवेषणा  की  राष्ट्रीय  ष्  ने
 सरकार

 को  भारत  के

 धान के  ढ़ांचे  के  वर्तमान तथा  भावी  विनियोजन पर  पड़ने  वाले  प्रभावों के  बारे  में  विस्तृत  अ्रध्ययन  के

 परिणामस्वरूप  कुछ  सुझाव  तथा  सिफारिशें  भेजी

 यदि  तो  क्या  इन  सिफारिशों की  एक  प्रति  लोक-सभा के  पटल  पर  रखी

 क्या  इन  सिफारिशों  पर  विचार  किया  गया

 यदि  तो  सरकार  क़ी  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया हुई
 भ्र ौर

 क्या  सरकार  उनमें  से  किसी  सिफारिश को  कार्यान्वित  करना  चाहती  है  ,  यदि  तो

 किसे  सिफारिश को  ?

 क्ति  उपमंत्री  ब०  रा०  :  तथा  .  व्यावहारिक  श्रथेशास्त्र  दिक गवषणा

 की  राष्ट्रीय  परिषद्‌  ने  भारत की  कर  विधियों  के  विदेशी  विनियोजन  पर  प्रभाव  के  संबंध  में  अपने

 अ्रघ्ययन की  एक  प्रति  सरकार  को  भेजी  है  ।  इसकी  सिफारिशों  का  सारांश  पृष्ठ  १५४  से  १५७  पर

 दिया  हुजरा  है
 जिसका  उद्धरण  लोक-सभा  के  पटल  रखा  जाता  हे  परिशिष्ट

 अनुबन्ध

 संख्या  ex}

 से  जब  कभी  भारत  सरकार  अपनी  वित्तीय  नीति  का  पुनरीक्षण  ag  निश्चिंत

 रूप से  इन  सिफारिशों का  ध्यान  रखेंगी  ।

 श्री  श्रीनारायण
 दास  :  कया  जो  सुझाव  सरकार  को  मान्य  होंगे  उन  को

 कार्यान्वित
 करने

 के  लिये  इस  सभा  में  कोई  बिल  रखा  जायेगा

 वित्त  मंत्री  fro  त०  :  में  ने  अभी  इन  सुझावों  का  श्रवलोकन  नहीं  किया

 4  में  कह  नहीं  सकता  कि  वे  सरकार  को  मात्य  होंगे  या  नहीं  ।

 श्री  श्रीनारायण  दास  :  क्या  यह  सच  है  कि  जो  प्रतिनिधिमंडल  oil  योरूप  गया  था  उसने

 भी  इस  विषय  संबंधी  कुछ  सुझाव दिये  थे  जो  कि  इन  में  भी  दिये  गये  हैं  ga  को  देखते  हुए  कया

 सरकार  इन  सुझावों  पर  विचार  कर  सकती  है  ?

 श्री  faodo  कृष्णमाचारी  :  में  ने  अखबारों  में  पढ़ा  था  कि  जो  प्रतिनिधिमंडल विदेश  में  गया
 ~

 था  उसने  भी  कुछ  सुझाव  दिये  किन्तु  में  ने  प्रभी  तक  सुझाव  नहीं  देखे  हैं
 ।

 मूर  प्रंग्रेजी  में
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 किन्हीं  भी  जिम्मेदार  संस्था  हवा  a  दिये  गये  gard  पर  उचित  समय  पर  अवश्य  विचार  किया

 जायेगा  |  मगर  प्यार  कोई  समय
 त  |

 बरो  राधा  रमण  :  यदि  सरकार  इत  सिफारिशों
 को

 कार्यान्वित  करे  तो  राजस्व  पर  किस  सीमा

 तक  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 ओ  fato  ao  कृव्गसाचारों  :  में  ने  wat  तक  किलो  तुसाद  को  नहीं  देखा
 है

 ।  इसलिये
 में

 इस

 a  | संबंघ  में  कुछ  नहों  कद  सकता  &

 शो  श्रोतारायण  दास  :  अखबारों  में  बार  बार  ऐसो  खबरें  द्र  रहो  हैं  विदेश  में  विदेशी

 योजन  के  लिये  उचित  परिस्थितियां  नहीं हैं  ।  क्या  वित्त  मंत्री  ने  att  विदेश  के  दौरे  में  ऐमी  कोई

 पाई  है  कि  सचमुच  भारत  में  विदेशो  Tat  के  लिपे  उचित  परिस्थितियां  नहों  हैं  ।

 tat  नित  त०  फृष्गमाचारों  :  मेरी  यह  धारणा है  कि
 इस

 समय  हम  विदेशी  पूंजी  विनियोजन

 के  लिये जो  रियायतें दे  रहे  हैं  वे  लोगों  को  भली  भांति  विदित  नहीं  हालांकि  वे  पर्याप्त  है ं।

 इसलिये में  लोगों  को  उनके  बारे  में  बताना  चाहता  था  ।  वास्तव  में  हम  जैसी  रियायतें  दे  रहे  हें  वैसी

 रियायतें  अधिक  देशों  द्वारा  नहीं  दी  जा  रहो  हैं  ।  हो  सकता  है  कुछ  ऐसे
 प्रक्रिया

 संबंधी  मामले  भी

 हों  जिनके  लिये  हमें  विभिन्न  देशों के  लोगों  से  बात  चीत  करनी  पड़े  जेसे  दोहरा  कर  ale

 शौर  हम  परस्पर  समझौतों  के  पर  इस  प्रकार  की  बातचीत  चला  भी  रहे  हैं
 ।

 यह  चीजें  चलती

 रहती  हैं  ।  किन्तु यदि  वर्तमान  स्थिति  के
 बारे

 में  कोई  न्य  सुझाव  दिया  जाये  तो  हम
 उस

 पर
 भी

 विचार  करने  को  तैयार  हैं  ।  मगर  में  समझता  हुं  कि  इसमें  परिवर्तन  करने  की  अ्रधिक  गुंजाइश  नहीं

 है  ।  किसी  सुझाव के  बारे  में  उस  पर  विचार  करने  के  बाद  ही  कहा  जा  सकता  है
 ।

 फाइनल  a  लीग  वाइट  के  निक्षेप

 1१६१८.  श्री रामे इयर  टाटिया  :  क्या  खान  ake  इंजन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  काश्मीर की  हन्दवारा  तहसील  के  निम्मा नामक  स्थान  में  लिगनाइट

 के  निक्षेप  कौर

 A  यदि  तो  इन  निक्षेपों  से  लिगनाइट  निकालने के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा

 रही
 है  ?

 खान  शौर  तेल  मंत्री  छह  दे०  :
 जी  ,  हां  ।

 भारत  के  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  विभाग  द्वारा  विस्तारपूर्वक  जांच  की  जा  रही  है  ।  अब

 तक  दो  छिद्र  किये  जा  चुके  हें  ।  काम  जारी  है  ।

 श्री  रामेश्वर  टाटिया
 :

 वहां  उपलब्ध  लिग्नाइट  निक्षेपों  की  मात्रा  कितनी है  ?

 fat हि  दे०  मालाबो :  मोटे  तौर  पर  १४०  लाख  टन  है  ।

 रामोद
 जर

 टांटिया  :
 वनों  पर  इसका  कया  प्रभाव  होगा  कौर  क्या  सरकार इसे  ऐसे  तरीके

 से  निकालने का  यत्न कर  रही  है  जिससे  ्  भी  झ्र धिक  मात्रा  में  उपलब्ध हो  सके  ?

 a

 मून  अंग्रेजो  में
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 थी  के०  दे०  मालवीय
 :  श्रमिक  लिग्नाइट  की  स्वाजे  करने  का  कार्यक्रम  बनाया  गया  है

 परन्तु  यह  कहना  असम्भव है
 कि

 इस  खोज  का  वन  परिरक्षण  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  |

 डा०  थो०  धार ०  भ्रम्येडफर के  निधम  सम्बन्धी  जांच

 [  भो  वा०  बहु  मामले

 ||  थी द०  Wo  कट्टी
 1*६१९

 भी  भा०  Fo  गायकवाड ़:

 [x  दिये
 :

 कया  गृह-कार्य मंत्री  २६  Reus  के  तारांकित प्रदान  संख्या  408%
 उत्तर  के  ara

 में  यह  बतासे  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  डा०  बी०  चार  शभ्रम्बेडकर  के  निधन  सम्बन्धी  जांच  के  प्रतिवेदन  की  एक  सूची

 सभा-पटल पर  रखी  जायेगी  ;  झर

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 मंत्री
 गो

 ०
 ब०

 :  धौर  दिल्ली  के  डिप्टी  इन्स्पैक्टर जनरल

 प्राण  पुलिस  नें  जो  गोपनीय  प्रतिवेदन
 प्रस्तुत  किया  हू  उसकी  प्रति

 सभा-पटल  पर  रखना  में

 मुनासिब नहीं  समझता  ।  फिर भी  में  माननीय  सदस्यों  बता  देना  चाहता हूं  कि

 पुलिस  पदाधिकारी  बड़े  ध्यान  से  पूछताछ  करने  कौर  डाक्टरों  शादी  के  साक्ष्य  लेने  के  बाद  इस

 निष्कर्ष पर  पहुंचे  कि  इस  में  तनिक  भी  सन्देह नहीं  है  कि  डा०  अम्बेडकर की  मृत्यु  प्राकृतिक

 कारणों
 से  हुई  कौर  ऐसा  कोई  प्रमाण  नहीं  मिला  जिस  से  किसी  गड़बड़ी  का  शक  किया  जा  सके  ।

 पुलिस के  डिप्टी  इंस्पेक्टर  जनरल  ने  बम्बई  के  डा०  तिरोदकर  कौर  डा०  तुलपुले  की  भी  गवाही

 प्राप्त की  ।  डा०  तिरोदकर ने  १९४६ से  RaXS  तक  कई  बार  डा०  अम्बेडकर की  स्वास्थ्य  परीक्षा

 को  थी  ।  उन्होंनें यह  कहा

 पिछली  बार  जब  में  ने  उन्हें  १९४५६  में  देखा  तब  उनमें  रक्‍्तसंकुल  हृ द्विक लता  के  चिन्ह

 दिखाई देने  लगे  थे  ।  उनके  पुराने  रोग  कौर  उनके  स्वास्थ्य को  देखते  हुए  जिस  समय

 में  ने  उन्हें  मुझे  भ्राइचयें  हुमा  कि  वह  इतनी  देर  तक  कंपे
 जीवित  रहें

 डा०  तुलपुले ने  यह  साक्ष्य  दिया

 तीन-चार  वर्ष  में  में  ने  कई  बार  डा०  प्रम्बेंडकर  का  स्वास्थ्य  परीक्षण  किया  ।  gay:  में

 वह  wage  हृ द्वि फलता  से  पीड़ित  थे  ae  बाद  में  उन्हें  फ्रांको  निमोनिया  भी  हो  गया

 था  ।  उनके  कार्डियोग्राम
 '

 से  पता  चलता  था  कि  उनकी  हालत  खराब  होती  जा  रही  है

 कौर जब  उनकी  मृत्यु  से  कुछ  मास  पुर्व  जब  कार्डियोग्राम देखे  गये  तो  पता  चला  कि

 उन्हें  हम्द-दमा  '  हो  गया है  ।  उनकी  पुराना  मधुमेहਂ  कौर  दिल की  कमजोरी

 के  साथ  कभी-कभी  ह्ृद्विफलता  से  उनका  स्वास्थ्य  काफी  खराब  हो  चुका

 *Congestive  Cordize  Failure.
 मूल  अंग्रेजी  में

 *Broncho  Pneumonia.
 Cardio  giams.

 Diabetes
 «Cardiac.  Asthama
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 भारत  सरकार  की  स्वास्थ्य  सेवा  के  डायरेक्टर  जनरल  द्वारा  आयोजित  एक  विद्वेष  चिकित्सा

 ने  डा०  झ्रम्बेडकर  के  पांच  इलैक्ट्रो-काडियोग्रामों का  परीक्षण  किया  कौर  उसकी  राय यह  है  :

 सब  की  यह  राय  है  कि  डा०  बो ०  करार  ध्रम्बेडकर को  १९५३  में  कोरोनरी-तय

 भाथा था
 ।  इलैक्ट्रो-कार्डियोग्रामो में  ge  परिवर्तनों से  var  चलता  है  कि  REUv Fe में  एक

 आक्रमण हुआ  था  ।  यह  देखते  हुए  कि  उन्हें  मधुमेह
 रोग

 धौर  मिपोकाडिबल

 डी जेनरेशन  यह  सम्भव  है  कि  उन्हें  मृत्यु  से  पूर्वे  को  रोन  पुैम्बोसिस  का  आक्रमण

 gar  हो  ी

 घं  बा०
 न  मामले  :

 कया  माननीय  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा

 करेंगे
 कि

 उल्लिखित

 डाक्टरों  के  भ्र ति रिक्त  किसी  प्रत्य  डाक्टर  क  *  गवाह  भी  प्राप्त  की  गई  धौर  यदि  तो  उनके  नाम  धौर

 पते  क्या  हें  ate  क्या  उनके  प्रतिवेदन  सभा-पटल  पर  रखे  जायेंगे  ?

 गो०  |: है ०
 एक  डाक्टर हूं

 जिन
 के  बारे  में  प्रदान  पूछने  वाले  व्यक्तियों

 कुछ  लोगों  को  शक  था  इसलिये  उनकी  गवाही  पेश  करने  से  कोई  लाभ  नहीं  जबकि  उसे  उन

 सदस्यों  ने  विश्वसनीय  नहीं  माना  जिन्होंने  यह  wet  पूछा  है  ।

 बनी  मा  छ, ०  गायकवाड  :  सम्बन्धित  पदाधिकारी  में  कितने  गवाहों  का  परीक्षण  करके  उनके

 अभिलिखित  किये  ?

 पंडित
 गो ०  ब०

 पस्त
 :

 बहुत  से  संसद्‌  सदस्यों  कौर  अरन्य  व्यक्तियों  के
 |

 पृश्नी  नादिर  भरुचा :  सारे  प्रतिवेदन  को  सभा-पटल पर  रखने  में  कया  ata  है
 ?

 ato  ब०  पन्त  :  क्योंकि
 पुलिस  जांच  के  प्रतिवेदन  प्रकाशित  नहीं  किये  जाते

 ।

 Sat  नौशेरा  भरुचा  :  ca  मामले  में  अपवाद  होना  चाहिये  |

 पंडित  गो०  [:: (५  पन्त  :
 ऐसा  करना  ठीक  नहीं  समझा  गया  क्योंकि  संसद  के  सदस्यों

 व्यक्तियों  की  गवाहियां  ली  गईं  थीं  ate  पुलिस  पदाधिकारी  प्रतिवेदन  देते  समय  साक्षी  के  बारे  में  प्रगति

 टिप्पणियां  करता  है  कौर  वेसी  ही  भाषा  का  प्रयोग  करता है  जिसे  वह  प्रयोग  करता है  ।

 में  ने  मूल  तथ्य  was  सामने  रख  दिये  ga  मेरा  ख्याल है  कि  कोई  भी  व्यक्ति  यदि  निष्पक्ष  रूप

 से  इस  प्रबल  को  देखे तो  उसे  स्पष्ट  मालूम  होगा  कि  मृत्यु  के  असल  कारण  में  सन्देह  करने  की  कोई

 गुंजाइश  नहीं
 है

 |

 सुशीला  नायर  :  सब  जानते  हें  कि  डा०  भ्रम्बेडकर  काफी  समय  से  बीमार  थे  कौर  उनकी

 मृत्य  साधारण  स्वाभाविक  तरीके  से  हुई  जबकि  उनका  स्वास्थ्य  इतना  गिर  चुका

 था  फिर  भी  उसमें  सन्देह  करने  कौर  जांच  करने की  क्या  ऑआवदइ्यकता थी  ?

 पो०  मस्तक  जब  हमें  अनुसन्धान  करने  के  लिये  कहा  गया  तब  हम  इसकी  कोई

 भ्रावदयक  नहीं  समझते  परन्तु  संसद्‌  के  कई  सदस्यों  ने  इसकी  मांग  की  तब  हम  ने  जांच  करना

 आवश्यक  समझा  |

 oo

 अंग्रेजी  में

 Thrombosis.
 *  Myocardial  degeneration.
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 श्री  ato  चे  मामले
 :

 इस  मामले  की  जांच  करनें  वाले  पदाधिकारी  को  यदि  गृह-कार्य

 मंत्रालय ने  जांच  आरम्भ  होने  केਂ  आदेश  दिये  जाने  से  लेकर  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  तक  कोई  पत्र

 भेजा तो  क्या  सरकार  उसकी  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखेगी  ?

 पिंडित  tito  qo  पन्त  :  मेरा  ख्याल  है  कि  उन्हें  जांच  आरम्भ  करने  का  रादेश  भेजने  के

 रिक्त  a  कोई  पत्र  नहीं  भेजा  गया  या  सम्भव है  कि  प्राप्त हुए  कुछ  भ्रम्य.वेदन भी  भेजें  गये  हों

 सरकार  कौर  इसके  कर्मचारियों में  जो  पत्र-व्यवहार  होता  है  उसे  प्रकाशित  नहीं  किया  जाता  ।

 थी  do  स०  मति  :
 जब  डा०  भ्रम्बेडकर की  मृत्यु  हुई  उस  समय  उनके  पास  कौन  सा  डाक्टर

 था  उसने  क्या  साक्षी  दी  है  ?

 गो०  पन्त
 :

 उनकी  पत्नी  भी  डाक्टर  थी  ।  वह  वहां  थी  ।  इस  मामले  में  शक  किया

 जा  रहा  है  ।  इस  मामले  में  उसे  डाक्टर  माना  जायेगा  या  नहीं  यह  में  नहीं  कह  सकता  ।  परन्तु

 भ्रमण  डाक्टरों  को  उनकी  मृत्यु  के  बाद  बुलाया  गया  था  ।  परन्तु  उस  समय  किसी  को  शक  नहों

 कि  दाल  में  कुछ  काला  है  ।

 थ्रो  तिम्मय्या  :  क्या  किसी  डाक्टर  ने  ऊपर  वर्णित  रिपोर्टो  के  खिलाफ  राय  दी  थो  ?

 पंडित  गो०  ब०  पन्त :  जहां  तक  मुझे  मालूम  किसी ने  नहीं  ।

 fat  नाशिर  भरुचा
 :

 कया  वे  संस  दू  सदस्य  प्रतिवेदन  देख  सकेंगे  जिन्हों  ने  जांच  करने  के

 लिये  श्रम्यावेदन
 भेजा

 था
 ?

 पंडित  गो०  ब०  पन्त
 :

 उन  संसद्‌  सदस्यों  को  श्रावक  जानकारी  दी  जा  चुकी  है  ।  मेंने
 जो

 तथ्य  बताये  हें  वे  सब  सदस्यों  की  जानकारी  के  लिये  ही  हैं  ।

 श्री  नारायणन  मेनन
 :

 माननीय  मंत्री  ने  कहा  कि  शक  के  कारण  ही  जांच  करने  का

 दिया  गया  था  जांच  की  उप पत्तियां  arc  निष्कर्ष  ee  er

 उपाध्यक्ष  सहोदर  :  यह  नहों  कि  सरकार  को  शक  था  बल्क  में  जी के  १६  सदस्यों  ने  प्रत्याशी
 दत

 भेजा था  ।

 fat  नारायणन्  कुट्टी  मेहनत  :  जी  संसद  सदस्यों  को  शक  था  शौर  जांच  को  गई  थो

 सरकार ने  सभा  के  समक्ष  निष्कर्ष  रखें  *+

 1  उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 सीया  प्रश्न  पुछा  जाये  ।

 fat  नारायणन्‌  कुट्टी  मेनन
 :

 जांच  के  निष्कर्ष  ate  साक्ष्य  का  केवल  वही  भाग  सभा  के  समक्ष

 रखा  गया  जो  उन  निष्कर्षों  का  समर्थन  करता  था  |  क्या  सरकार  अन्य  भट  ग्रोवर  सन्देह  को  कम  करने  के

 लिये  साक्षी  के  उस  भाग  को  भी  संसद्‌  सदस्यों  के  समक्ष  रखेगी  जो  इन  निष्कर्षों  के  प्रतिकूल  हें  ताकि

 वे स्वयं  देख  सकें  कि  निष्कर्ष  ठीक  है  या  नहीं  ?

 पंडित  गो०  ब०  पन्त :  दि  ता  सभा  Bare  रद  oT  चुके  दात  at  ene  है  कि

 मृत्यु  स्वाभाविक तरीके  से  हुई  इसमें इस  शक  की  कोई  गुंजाइश  नहीं  थी
 कि

 किसी  प्रकार  की

 चाल  बाज़ी की  गई  ।

 श्री  ato  च०  araa : ATaata :  माननीय  गृह-कार्य  मंत्री
 ने  तारांकित  प्रदान  संख्या  ५०६  के  उत्तर  में

 कहा  कि  जांच  से  पता  चलता  है  कि  डा०  भ्रम्बेडकर की  मृत्यु  प्राकृतिक  कारणों  से  हुई  उसे  देखते

 2
 हुए  माननीय  मंत्री  यह  कसे  कहते  हैं

 कि  शक  की  कोई
 गुंजाइश

 नहीं
 है  ?

 प्रंग्रेजी में
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 गो०  ०  पन्त  :  यदि  मेंने  श्रपनी  बात  को  बदला  होता  तो  भी  यह  प्रश्न  पूछा  जा
 सकता

 था
 ।

 मेंने
 जो

 पहले  कहा  था  वही  जब  कह  रहा  हूं
 ।  सच

 तो  यह  है  कि  जिन
 १४  सदस्यों

 ने
 झम्यावेदन

 भेजा  था  उनमें  से  कोई  भी  ऐसी  कोई  जानकारी  नहीं  दे  सका  कि  क्या  किसी  नें  जहर  दिया  था  या  किसी

 व्यक्ति  ने  जहर  खरीदा  था  या  कोई  सन्देहास्पद  कार्य  किया  था  |  और डा  ०  अ्रम्बेडकर का  दाह  संस्कार

 होने  के  काफी  समय  बाद  उनमें  से  कुछ  लोगों  को  शक  प्रा
 |

 डा०  अ्रम्बेडकर  का  लड़का
 भी  वहां

 कुछ  नेता  भी  वहां  थे  ।  वे  सब  बम्बई  में  जमा  हुए  थे
 ।

 इस  प्रकार  की  कोई  बात  उस  समय  नहीं

 कही  गई  कौर
 न  ही  कोई  सुझाव  दिया  गया

 ।
 इन  सब  तथ्यों  का  महत्व  है  भ्र ौर  डाक्टरों

 की  साक्षी  भी

 मौजद है  ।

 डा  ०  अम्बेडकर  हमारे  साथी  थे  जिनका  हम  सम्मान  करते  थे  भा०  Fo  गायकवाड

 घन्यवाद  )  यदि  में  उनका  करता  था  अथवा  उनके  लिये  मेरे  मन  में  सदभावनायें  थीं  तो  इसके

 लिये  किसी  को  घन्यवाद  कहने  की  झ्रावश्यकता  नहीं  है  ।  ये  भावनायें  एक  साथ  रह  कर  सार्वजनिक

 कार्य  करने  से  पदा  होती  हैं  ग्रोवर  यदि  थोड़ा  सा  भी  दक  होता  तो  में  स्वयं  ही  विलम्ब  इसकी  जांच

 कराता  |

 थी  भा०  Fo  गायकवाड़  खा--ल्

 Taare  महोदय  :  में  प्रगति  प्रदान  लेने  वाला  हूं  ।

 4.0  भा०  ह  गायकवाड ़:

 भाप  गला  प्रशन  पूछने  के  लिये  भले

 ही

 कहें  न्यय  हम  सरकार ने  बर्ताव  का  विरोध  करते  हें

 महोदय :  शान्ति  ।  श्राप  चाहें  तो  विरोध  करते  रहें
 .  .

 श्री  बहु  छ  गायकवाड़  :  हम  सभा  का  त्याग  करते  हैं  ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  वे
 जो  चाहते हें  परन्तु  सभा  के  कार्य  में  अड़चन  न  बाले ं|  अगला

 शाइन

 समय  श्री  भा०  न  गायकवाड़  शौर  कुछ  सदस्य  सभा  से  बाहर  चले

 शी  cana  सिंह  :  साम्यवादी  सदस्य  क्यों  बाहर  जा  रहे  हें
 ?

 महोदय  :  शान्ति  :  में  ores  cee  केਂ  लिये  कह  चुका  हूं  ।  श्री  फार्मा  ।

 दिल्ली  कालेजों में  प्रवेश

 1९२०.  श्री  दी०  चे  कया  शिक्षा  ate  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fe  दिल्‍ली  में  उन  कालेज  जाने  योग्य  छात्रों  की  कठिनाई  को  टूर  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गई

 है  जिन्हें  किसी  दिक्षा  संस्था  में  प्रवेश नहीं  मिलता  ?

 दिक्षा  पोर  वैज्ञानिक  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  का०  ला०  श्रीमाली )

 विवरण  सभा  पटल
 पर

 रखा  जाता  है
 ।

 परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ee]

 शी  दी०  चं०  wat  :  विवरण  में  कहा  गया  है  कि  जहां  तक  विश्वविद्यालय  शिक्षा  का  संबंघ  है

 उपलब्ध  संसाधनों  को  दिक्षा  के  विकास  पर  खच  किया  जायेगा  न  कि  इस  केਂ  विस्तार  पर  |  क्या  सरकार

 नें  समस्त  भारत  केਂ  लिये  यह  नीति  बनाई  है  या  केवल  दिल्‍ली के  लिये  ?

 मूल  में
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 सका  ला०  :  यह  नीति  सारे  देश  के  लिये  है  ।

 राधा  रमण  :  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  उपकुलपति  ने  यह  घोषणा  की  थी  कि  उन  छात्रों

 की  संख्या को  देखते  जो  विश्व  विद्यालय  दिक्षा  प्राप्त  नहीं  कर  वह  कोई  काम  चलाऊ  प्रबन्ध

 करने  वाले  हें  ।  क्या  वह  प्रबन्ध  कर  दिया  गया  है  या  कि  wat  विचाराधीन  है
 ?

 का०  Ato  श्रीमाली  :  एक  कालेज  खोला  जा  चुका  है  |

 स०  वृत्ति  :  विवरण  से  पता  चलता  है  कि  सरकार  इसका  विस्तार  करना  आवश्यक नहीं

 समझती  |  विस्तार के  बिना  छात्रों  को  प्रवेश  नहीं  मिलेगा  ।  क्या  सरकार  पारी  प्रणाली  कार्यान्वित

 करने  केਂ  बार  में  विचार  कर  रही  है
 ?

 छह  ला०  श्रीमाली  :  जी  विश्वविद्यालय स्तर  पर  नहीं  ।

 fait हेम  wen  :  विवरण  में  बताया  गया  है  कि  चार  सायंकाल  कालेज  खोले  जा  रहे  क्या

 वे  चालू  हो  गये  हं
 ?

 का०  ला०  श्रीमाली  :  वह  सुझाव  विचाराधीन है  ।

 श्री  दी०  चं०  फार्मा  :  दिल्‍ली  के  अ्रतिरिक्त भारत  के  अन्य  भागों  में  विइ  वविद्यालय  दिक्षा  के

 विस्तार  को  रोकने  के  लिये  सरकार  क्या  उपाय  कर  रही  है
 ?

 डा०  का०  लाठ  श्रीमाली :  हम  यह  विश्वविद्यालय  भ्रनुदान आ्रायोग  के  द्वारा  ही  कर  सकते

 यह  सम्भव  नहीं  है  कि  सरकार  बिना  सोचे  समझे  विश्वविद्यालय  दिक्षा का  विस्तार  होने दे  ।

 विश्वविद्यालय दिक्षा  केवल  उन्हीं  लोगों  के  लिये  है  जो  इससे  लाभ  उठा  सके  ।  विश्वविद्यालयों को  दियें

 जाने  वाले  अ्रनुदान  के  द्वारा ही  हम  इस  पर  नियंत्रण कर  सकते  हैं  |

 श्री  भक्त  दर्द ोन  :  कया  में  जान  सकता  हूं  कि  इस  बात  का  पता  लगाने  की  कोशिश  की

 गई  है  कि  इस  वर्ष  कितने  विद्यार्थियों  को  दिल्‍ली  के  कालेजों  में  स्थान  नहीं  मिल  पाया
 ?

 डा०  का०  ला०  जी  हां  |  लगभग  ८,८००  विद्यार्थियों को  प्रवेश  देने  से  इन्कार  कर

 दिया  गया  था  ।

 श्री  हेम  went
 ।

 इस  बात  को  देखते  हुए  कि  माननीय  मंत्री  ने  कहा  कि  प्रवेश  को
 सीमित

 किया  जा  रहा  है  क्या  सरकार  रूस  गये  भारतीय  शिक्षा  शास्त्रियों की  सिफारिश  केਂ  भ्रनुसार  यह

 बन्ध  माध्यमिक  शिक्षा के  gt  की  अ्रवस्था पर
 लगायेगी

 ?

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली  :  माननीय  सदस्य  रन  क्षेत्र  से  बहुत  बाहर  जा  WE  |

 ब०  स०  वृत्ति  :  क्या  योग्यता  कैटरीना  पर  प्रवेश  देने  का  प्रभाव  अनुसूचित जाति

 विद्यार्थियों केਂ  प्रवेश  पर  भी  पड़ेगा  ?

 डा०  का  Ato  श्रीमाली  :  उन  पर  प्रभाव  पड़ना  तो  नहीं  चाहिये  ।

 ध  राधा  रमण  seit  माननीय  मंत्री  ने  कहा  कि  ८०००  विद्यार्थियों  को  प्रवेश  देने  से  इन्कार

 लीं  लगाएं

 किया  गया ।  केवल  एक  नया  कालेज  खोला  गया  है  तीन  कालेज  खोलने  के  बारे  में  विचार

 wast
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 किया  जा  रहा  है  ।  क्या  इस  श्राववयकता को  पुरा  करने  के  लिये  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  इस  दिक्षा

 सम्बन्धी  ag  में  कोई  विस्तार  करेगी  ?

 थी  शा०  ato  श्रीमती  केवल  सांयकाल  कालेज
 की  प्रस्थापना  विचाराधीन है

 ।

 पुरातत्ववेत्ताझों  का  प्रशिक्षणਂ

 +

 श्रीनारायण दास  :
 1*€२१-

 श्री  राय  रमण  :

 क्या दिक्षा vite  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  उस  प्रस्थापना  के  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  हो  गया  है  जिस
 के

 अनुसार  पुरातत्ववेत्तात्रों

 को  दो  वर्ष  का  प्रशिक्षण  देने की  एक  संस्था  स्थापित की  जानी  है  ;

 यदि  तो  faa  किस  प्रकार का  था  ;

 प्रस्तावित  संस्था  की  मुख्य  मुख्य  बातें  क्या  हें
 ?

 दिक्षा कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय में  राज्य-मंत्री  का०  ला०  :

 श्रीमान
 ।

 तौर  उत्पन्न  नहीं  होतें  ।

 श्री  श्रीनारायण दास  :  क्या  सरकार  इस  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही है  ?

 क्या  ला०  श्रीमाली :  जी

 श्री  श्रीनारायण दास  :  क्या यह  पता  लगाने  के  लिये  पूछताछ की  गई  हैकि  क्या  किसी

 विश्वविद्यालय  में  इन
 विषयों

 का
 प्रबन्ध  नहीं

 का०  ला०  श्रीमाली  :
 कुछ  विश्वविद्यालयों  में  पुरातत्व  के  अध्ययन की व्यवस्था की  व्यवस्था  की

 गई  है  परन्तु  जहां  तक  मुझे  मालूम  हैं  किसी  विश्वविद्यालय में  व्यावहारिक  पुरातत्व के  लिये

 व्यवस्था  नहीं हैं  ।

 श्री  राधा  क्या  सरकार  ने  देश  भर  में  विद्याथियों  की  पुरातत्व  गवेषणा  सम्बन्धी

 मांग  का  सर्वेक्षण  किया हे  ?

 का०  ला०  श्रीमाली :  मेरे  ख्याल  से  ठीक  तरीके  से  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है

 परन्तु  यह
 देखा  गया  है  कि  ऐसे  लोग  बहुत

 कम
 मिलते  हैं  जिन्हें  व्यावहारिक  पुरातत्व  का  ज्ञान  होता  है

 झौर जो  इसे  समझते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय

 प्रद  काल  समाप्त

 होता है  ।

 मूल  wit  में

 ह्  Training  of  Archaecolegists
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 wal  के  लिखित  उत्तर

 शे  किंग  समवाय  reve

 t¥eoy.
 मुरारका :

 श्री  निवासी  :

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या
 बेकिंग  समवाय  संशोधन  Rey  के  लागू होने  के बाद  किसी  बेक

 के  खिलाफ  बेकिंग  समवाय  १६४९

 की  गई  कौर

 यदि  तो  वे  कौन  से  बैंक  हैं  कौर  उनके  खिलाफ  किस  प्रकार की  कार्यवाही  की  गई

 थी ?

 उपमंत्री  fo  रा०  :  एक  विवरण  जिसमें  उन बैंकों

 के
 नाम  दिये

 गये  हें
 जिन्हें  बेकिंग  समवाय  १९५६

 के  लागू  होने  के
 बाद

 लाइसेंस  देन
 से  इनकार  किया  गया  सभा-पटल

 पर
 रखा  जाता  है

 ।
 परिशिष्ट  ३,  झनुवन्ध ~

 संख्या  €७]  लाइसेंस  देने
 सं  इनकार  करने  के  श्रतिरिक्त इस इस  अवधि में  किसी  बेक

 के  खिलाफ  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  i  विशेष  विवरणियां  तथा  प्रमाणपत्र  ai कुछ  ad

 लगाने की  कार्यवाही  की  गई  है  ।

 युवक  समारोह

 डा०  राम  सुलग  सिह  :

 श्री  तंगामणि e

 नया  शिक्षा  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  क्या  भविष्य में  aa  के

 अन्य  भागों  में  युवक  समारोह  करने
 का  विचार

 (
 tier  atc  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  डा०  का ०  ला०  :

 प्रभी  एसा  कोई  विचार  नहीं  है  ।

 ह

 प्रदेश  म  मंदिर

 QU.  श्री  पद्म  देव  :
 क्या  गृह-कार्य मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हिमाचल  प्रदेश में  ऐसे  सैकड़ों  मंदिर  oe  wea  धार्मिक

 स्थान  जिन्हें  हिमाचल  wear  प्रशासन  की  कौर  से  सहायता  श्रनुदान  तथा  अन्य  रियायतें दी

 जाती

 यदि  तो  क्या  यह  सच  हे  कि  मंदिरों  की  इस  राय  का  दुरुपयोग  होता है  ;  कौर

 क्या  सरकार  इस  श्राय  की
 उसके

 उचित  उपयोग  के  लिये  कोई

 योजना  बनायेगी  ?

 अंग्रेजी  में



 €  १९५७  लिखित  उत्तर  BOR

 गृह-कार्य  मंत्री  पो०  ब०  :  इस  क्षेत्र  में  बहुत  से  मन्दिर  अधिकाश

 मंदिरों  को  अनुदान के  रूप में  प्रशासन  द्वारा  सहायता  दी  जाती  है  कौर  उनका  प्रबन्ध  तत्कालीन

 हिमाचल  प्रदेश  सरकार  क ग्रादेशानुसार  प्रत्येक  जिले  में  बनाई  गई  समितियों  द्वारा  किया  जाता  है
 ।

 डिप्टी  कमिश्नर  इस  समिति  का  श्रेय  होता है  ।  जिन  मन्दिरों  को  प्रशासन  द्वारा  कोई  श्रमिक

 सहायता  नहीं  दी  उनकी  देख  भाल  मन्दिरों  की  समितियां  स्वयं  करती  हें  ।  ऐसे  मन्दिर  जनता

 से  प्राप्त  होने  वाले  दान  से  चलाए  जातें  हैं  |

 मन्दिरों  atom  के  दुरुपयोग  के  सम्बन्ध में  प्रशासन  को
 कोई  शिकायत  नहीं  मिली

 (7)  सारे देश  के  लिए  उपयुक्त  कानून  बनाने  का  प्रदान  सरकार  के  विचाराधीन है  ।

 दिल्‍ली  के  साहूकार

 १९१५.  सरदार  इकबाल  fag  :  क्या  गृह-कार्प  मंत्री  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भूतपूर्व  दल्ली  राज्य  सरकार  नें  साहूकारों द्वारा  अपनाई  जाने  बाली

 कुत्सित  प्रवृत्तियों  को  जाँच की

 यदि  तो  इस  जाँच  की  उपपत्ति  की  मोटी-मोटी  बातें हैं  ;

 क्या  इस  बारे  में  कोई  कार्यवाही  की  गई

 यदि  तो  कया ?

 मंत्री  पण्डित  गो०  ब०  :  नहीं ।

 से
 प्रदान  उत्पन्न

 नहीं  होते  ।

 पंजाब  में  चूने  के  पत्थर  का  निक्षेप

 श्री  हेम  राज  :
 1€  १७.

 सरदार  इकबाल  सिह
 :

 क्या  खान  शौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पंजाब  के  किन  मिलन-भिन्न  स्थानों  में  चूने  के
 पत्थर  के  निक्षेप  निकलें हैं  ;

 इसकी  मात्रा  और  किस्म  क्या-क्या हैं  ;

 क्या  पहाड़ियों  में  धर्मकोट  क्षेत्र  का  चूने  के
 पत्थर

 के  निक्षेप  के  सम्बन्ध में

 किया  जाने  वाला
 सर्वेक्षण  पूरा हो  गया है

 कौर  तत्सम्बन्धी  प्रतिवेदन  प्राप्त हो  गया है  ;  कौर

 यदि  तो  इसका  व्यावसायिक महत्व  क्या  है  ?

 खान  ate  तेल  मंत्री  के०  दे०  :  अर  जानकारी
 देने  वाला

 विवरण  लोक-सभा
 के  पटल  पर  रखा  जाता  है

 ।
 परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  €  ८  ]

 मूल  अंग्रेजी  में

 बि  Money-lenders  in  Delhi.
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 (7)
 शोर

 (3)
 र्नकोऋ  क्षेत्र  का  सर्वेक्षण  प्रगति  पर  है  ।

 इसके  सम्बन्ध  में  प्रतिवेदन
 १€५८  तक पूरा होने की  संभावना  वहां पर  मिलने  वाले  चूने  के  पत्थर  के  निक्षेप

 का  ada  जाँच  पुरी  होने  पर  ही  लगाया  जायेगा  |

 सकता  स्क  समवाय

 Sf  शी  मुरारका
 1९२२

 श्री  नथवानी

 कया  fret  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 समवाय
 अघिनियम

 की  धारा  २४७  के  अधीन  कितने  संयुक्त  स्कन्ध  समवायों
 के  स्वामित्व की  जाँच  की  गई

 क्या  इस  जाँच का  प्रतिवेदन  सरकार को  मिल  गया  कौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  लोक-सभा  के  पटल  पर  उक्त  प्रतिवेदन की  एक

 रखना

 उपमंत्री  ब०  रा०  aT  |

 हाँ  ।  एक  मामले में  ।

 ati  जब  भी  प्रतिवेदन  प्रकाशित  हो

 छावनियों  का  स्थानीय  निकायों  में  विलीनीकरण

 1८२
 S  श्री स०  ५ है ०  बनर्जी

 श्री  तंगामणि

 1  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  छावनियों  को  नगरपालिकाओं aaa  निगमों  में  विलीन  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 ह

 यदि  तो  इस  विषय  में  fan  निर्णय  कब  तक  करने  की  संभावना है  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  क ेसभा सचिव  फतेहसिह राव  ax

 कोई  प्रस्ताव नहीं  हैं  ।  प्राक्कलन  समिति ने  अपने  छियालीसवें  .  प्रतिवेदन  में  सिफारिश की  है  कि

 सामान्य  अरे  में  छावनियां  कहलाये  जाने  वालें  स्थानों  को  न्यूनतम  अवधि  में  उन्मूलन

 ही  हमारा  ध्येय  होना  चाहिये  ।  यह  सिफारिश  wit  विचाराधीन है  ।

 पंजाब में  खानों  का  बन्द  किया  जाना

 *€२४.  सरदार  इकबाल  सिंह  :  क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री यद  बताने की  कृपा

 करेंगे कि

 पंजाब  में  १९५६-५७  में  बंद  होने  वाली  खानों  की  संख्या  ake
 नाम  क्या-क्या

 ह्

 मूल  sist  में



 €  १९६५७  लिखित  उत्तर  २१११

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हें  ;

 उन्हें फिर  से  चालू  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही
 की  गई है  ?

 fara wie  तेल  मंत्री  |
 दे०  :  पंजाब

 में
 मोहिन्द्र गढ़  जिले

 की
 एक

 लौह  wee  खान  कपड़ा  कहलाती  है  और  इण्डिया  लाइम  स्टोन  कम्पनी

 जिसकी  मालिक  ३०  eu  को  बंद  की  गई  थी
 |

 उसे  बंद  करने का  कारण  यह  था  कि  उपरोक्त  कम्पनी  woes  के
 विपणन

 में
 समय

 भारत  राज्य  व्यापार  निगम  लिमिटेड इस  अवयस्क  को
 बेचने

 का
 भरसक

 प्रयत्न कर  रही  है  किन्तु  इस  में  फासफोरस  alas  है
 |

 थी  वी०  ato  रिकी  का

 निचे

 |  श्री  वाजपेयी
 :

 |  श्री  संगण्णा :

 श्री  रा०  च०  माझी  :

 श्री  qo  qo  सलिक

 |
 श्री  इग्नेस  बेक  :

 |
 श्री  कुम्हार :

 श्री  बा०  चे

 1६२४५.  ४
 श्री  साने  :

 |  श्री  zo  श्र०  कट्टी  :

 |  श्री  बालासाहेब  साल के

 श्री  दिये  :

 |  श्री  जयपाल  fag
 :

 |
 श्री  man  एंथनी  :

 |  थ्री  बेरो  :

 of  ato  कृ०  गायकवाड ़:

 क्या  बिधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  के  गवर्नर  श्री  ato
 वी

 ०  गिरि  के  लोक-सभा की  सदस्यता

 सम्बन्धी  घोषित  निर्वाचन  की  संवैधानिक  उपलक्षणाओं  का  परीक्षण  किया  है  ;  शौर

 यदि  तो  इस  के  निष्कर्ष  क्या  हैं  ?

 विधि  मंत्री  to  कु०
 :

 यह  विषय  कभी  विधि  मंत्रालय के
 विचाराधीन

 है  ।

 प्रदर  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 मूल  wish में
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 आणविक  युद्धकल  का  प्रशिक्षणਂ

 1*+€२६.  थी  रामेश्वर  टांटिया
 :

 क्या
 प्रतिरक्षा

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हमारी  प्रतिरक्षा  सेनाओं  को  आणविक  युद्धकला  में  प्रशिक्षित  करने  के  लिये  क्या

 स्कॉयंवाही की  गई  है  ;  कौर

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  द्वारा  युद्धास्त्र  की  नवीनतम  टैकनीक  att  प्रतिरक्षा  विज्ञान  के

 परिपूर्ण  कोई  न्यूजलेटर  अथवा  मैगजीन  प्रकाशित  की  जाती  है
 ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री
 :  हमारी  प्रतिरक्षा  सैनिकों

 को  आणविक

 का  प्रशिक्षण  देने  के  लिये  कोई  विशेष  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है
 ।

 किन्तु  रोगाणु  ओर

 रासायनिक  युद्ध  के  टेक्नीक  का  सैद्धान्तिक  श्रष्ययन  सैन्य  प्रशिक्षण  स्कूल  में  कराया  जाता  है  |

 हां  ;  प्रतिरक्षा  सैनिकों  की  or  से  अनेक  पत्रिकायें  प्रकाशित  की  जाती  हें  जिन

 उद्जन  weal  के  प्रयोग  सहित  युद्धकल  के  नवीनतम  विकास  की  जानकारी  रहती  है  ।

 यह  स्मरणीय  है  कि  श्री  क्विक  युद्धास्त्र ों  का  प्रयोग  न  करने  के  बारे  में  भारत  सरकार  नें  अपनी

 ज्वलित  घोषित  कर  दी  है  ।

 fi  सेवा  परि  ्र
 ह  |

 fi
 ~

 (  घी  श्रीनारायण दास  :

 थी  राधा रमण  :

 थी  राम  लाल  :

 ९२७.  all  जाघव  :

 |  थो
 स०  स०  बनर्जी

 श्री  प्रभात कार  :

 श्री प्रण  व्य  गोपालन :

 धी  वॉरियर  :

 बया  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  जीवन  बीमा  निगम  सम्बन्धी  वरिष्ठ  सेवा
 जो

 निगम  द्वारा कार्य  भार

 संभाली  गई  भूतपूर्व  बीमा  कम्पनियों  के  अधिकारियों  का  समुचित  वर्गीकरण  करनें  के  लिये  बनाई

 के  प्रतिवेदन  पर  अन्तिम  रूप  से  विचार  कर  लिया  गया  है  ;

 यदि  तो  निर्णयों  का  क्या  स्वरूप  है  ;  कौर

 अधिकारियों  की  वरिष्ठता  का  set  कब  तक  हल  कर  दिया  जायेगा
 ?

 उपमंत्री  ब०  रा०  :  से  (7  मेरा  अनुमान  है  कि  प्रतिवेदन  पर

 ee काफी  अवस्था  तक  विचार  कर  लिया  गया  है  sre  है
 कि

 शीघ्र  ही  निर्णय  कर  लिया  TT

 अंग्रेजी में

 १२  Training  in  Atomic  Warfare.

 *8Senior  Services  Committee.
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 पिछड़ी  जातियां

 1*6€
 S  सरदार  इकबाल  fag

 श्री  बा०  यह  मामले

 rr  हाड
 क्या  पह-काय  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  भारत  ba  Ges  डो  जातियों  के  वर्गीक रण

 के  लियें  सरकार  द्वारा  किये  जाने  वाले  तदर्थ  सर्वेक्षण  के  सम्बन्ध  bal  भी  तक  कितनी  प्रगति  हुई

 है
 ?

 मंत्री  गो०  ब०  पत्त )  बम्बई  or  पश्चिमी  बंगाल  राज्यों  में

 केवल  प्रयोग  रूप  में  किया  जाने  वाला
 सर्वेक्षण  १९५८  तक  पुरा  होने

 की
 सम्भावना  है  |

 रूस  को  भारतीय  शिक्षाशास्त्रियों  का  प्रतिनिधिमण्डल

 पर  श्री  हरिश्चन्द्र मायर

 att  विभूति  मिश्र

 क्या  शिक्षा  atc  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 रूस  सरकार के  निमंत्रण  पर  REXK  में  रूस  जानें
 वाले  भारतीय

 farart-

 शास्त्रियों  के
 दल

 द्वारा  भारत  सरकार  के  समक्ष  प्रस्तुत  प्रतिवेदन  की  मुख्य  मुख्य  सिफारिशें
 अथवा

 सुझाव  क्या  हें  ;

 भारत  सरकार  ने  इस  प्रतिवेदन  से  कोई  लाभ  उठाये  हैं  तो  वें  कया  हैं
 !

 दिक्षा  और  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय  में  राजय-मंत्री  fTo  ना०  श्री माजी

 प्रतिनिधिमंडल ने  कोई  सिफारिशें  अथवा  सुझाव  नहीं  दिये  हैं
 ।

 सरकार  द्वारा  प्रकाशित  शिक्षा-साहित्य  में  यह  रिपोर्ट  एक  योग  है  ।

 स्टेट  बंक  श्रॉफ  इण्डिया

 1१२९३.  शी  ले०  wal  सिह  :  क्या  fea  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इम्फाल में  PE Li9- Xe  में  स्टेट  बैंक  श्राफ  इंडिया  की  ata  खोलने  का  प्रस्ताव

 है  ;  कौर

 यदि  तो  यह  कब  तक  खलेगी
 ?

 मंत्री  ति०  त०  :  कौर  .  आवश्यक उपलब्ध

 होते  ही  स्टेट  वेक  श्राफ  इंडिया  की  एक  ब्रांच  इम्फाल  में  प्रारम्भ  की  जायेगी  ।  यह  निश्चित  नहीं  कहा

 जना  सकता  है  कि  यह  ब्रांच  PEYW-Ye  में  ही  स्थापित  कर  दी  जायेगी  ।

 प्राइमरी स्कूलों  के

 थ्री  ले०  wal  सिह  :  कया  शिक्षा  प्रौढ़  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  मणिपुर  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  प्राइमरी  स्कूलों  के  भ्रध्यापकों

 दीन  गीतों  से  ATEN  वेतन
 नहीं

 मिला  re

 wast  में
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 क्या  उन  का  वेतन  डाक  से  मनी ग्रा डर  द्वारा  भेजा  जाता  है

 उन  को  वेतन  देने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हें  ;

 क्या  इस  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 भोर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  का०  ला०

 )  नहीं
 ।

 इम्फाल  से  पांच  मील  की  दूरी  से  धिक  बाले  प्राइमरी  स्कूलों  के  श्रघ्यापकों  का  वेतन

 डाक  से  मनीश्नाईर  द्वारा  भेजा  जाता  है  ।

 डाक  विभाग  में  मनीभ्राडंर  भेजने  में  कुछ  समय  लम  जाता  है  क्योंकि  पैंतीस  क्षेत्रों  में

 डाक  सेवा  में  देर  हो  जाती  है  ।

 शभ्रासाम  के  डाक  तथा  तार  निदेशक  से  मनी श्मा डर  कमीशन  में  शीघ्रता  करने के  लिये

 कहा यया  है  ।

 लाहौल  site  स्पितिਂ  क्षेत्रों  का  विकास

 1१२९४  थी  हेम  राज  :  क्या  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  wafer  में  लाहौल  स्पिति  भ्रनुवूचित  क्षेत्रों  के
 विकास

 के  लिये  कितनी  रकम  स्वीकृत  की  गई  है  कौर  इस  में  से  कितनी  खर्चे  हो  चुकी  है

 व्यय  के  विभिन्न  मदों  के  अन्तर्गत  इस  अवधि  में  कितनी  रकम  व्यपगत  हुई

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  कितनी  रकम  खच  की  जायेगी

 १९५६-५७  प्रौर  १९५७-५८  में  कितनी  रकम  स्वीकृत  की  गई  थी  ;

 PEXE  में  कितनी  रकम  खच  की  गई  ate  विभिन्न  मदों  के  हआ  उस  वर्ष  कितनी

 रकम  व्यतीत हुई  ?

 मंत्री  गो०  धन  कौर  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  अवधि

 लाहौल  शहरों  स्पिति  के  विकास  पर  १९  लाख  १३  हजार  रुपये  स्वीकृत  किये  गये  थे  ।  इस  में  से

 १७  लाख  ५३  हजार  रुपये  खर्चे  हुए  प्रौढ़  शेष  व्यतीत  हो  गये  ।  विभिन्न  मदों  के  ग्रन्तगंत  व्यतीत  रकम

 १  लाख ६०  हजार  रुपये  का  अलग-ग्रहण  वितरण  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 से  (=)  लोक-सभा  के  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  ।

 शिलांग में  जल  संभरण

 1१२९६.  श्री  अर्ली  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दिलाने  के  छावनी  ate
 को

 शिलांग  म्युनिसिपल  बोर्ड  के  साथ  हुए  एक  समझौते

 के  अन्तत  जल  सम् भरण  होता  है  शरीर  कया  यह  समझौता  म्युनिसिपल  बोर्ड

 को  हर  वर्ष  समेकित  धन

 देकर  नवीकरण करना  पड़ता  है  ;

 tat  अंग्रजी  में

 १]  ,811901
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 क्या  यह  सच  है  कि  म्युनिसिपल  ats  को  शर्तों  कौर  भ्रवस्थाद्मों  के  अनुसार  FeXR-

 ५७  के  लिये  समझौते  का  नवीकरण  न  करने  पर  छावनी  बोर्ड  को  वकील के  मौत  एक

 नोटिस  मिला  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  दिलांग  के  सैन्यधिकारी  शिलांग  में  वाह-दींगलिंग  जलस्रोत  को

 लौटाने  के  लिये  प्रस्तुत  नहीं  हें  जबकि  सैनिक  भ्र धि कारियों  को
 उक्त  जलस्रोत इस  स्पष्ट

 पर  दिया  मया  था  कि  युद्ध  समाप्त  होने  के  एक  वर्ष  यह  म्युनिसिपल  ats
 को

 लौटा  दिया

 खायेगा ;  भर

 क्या  यह  सच  है  कि  दिलाने  के  सैन्याधिकारियों  द्वारा  वाह-दींगलिंग  जलस्रोत  शिलांग

 बोड़े  को  वापस  न  करनें  के  परिणामस्वरूप  श्रम्पलिंग  में  दार णा र्थी  बस्ती  आरम्भ

 करने  का  कार्य  अवरुद्ध  हो  रहा  है  जबकि  भारत  सरकार  द्वारा  इस  पर  एक  लाख  रुपये  से  अधिक  खर्चे

 किया  जा  चुका  है
 ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  स्रजीठिया )
 :

 जी  हां
 ।

 यह  समझोता  प्रतिवर्ष  नहीं  भ्रमित

 कानावधघिक  रूप  में  समय  समय  पर  नवीकरण  किया  जाता  है  |

 (a)  हां
 ।

 वाह-दींगलिंग  जलस्रोत  का  निवेदन  उस  के  आरम्भ  से  ही  सेन्य  प्राधिकारियों  द्वारा

 किया  जाता  है  भौर  युद्ध  समाप्ति  के  एक  वर्ष  इसे  लौटा  देने  के  बारे  में  कोई  समझौता  नहीं  था
 ।

 श्रम्पलिंग  के  निकट  ही  जल  संभरण  का  एक  स्रोत  है  ।  उस  से  बस्ती  में  रहने  वाले

 विस्थापित  परिवारों  की  आवश्यकता  पूर्ति  हो  जाती  है
 ।

 fatert  सम्बन्धी  भ्रनुदान

 TREY.  श्री  Ho  व०  कृष्ण  राव  क्या  दिक्षा  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 आ्रान्न  प्रदेश  को  शेक्षणिक  सुधार  कार्यक्रम  के  लिये  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना

 अ्रवधघि  में  कितनी  वित्तीय  सहायता
 दी

 गई  हे  ;

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना में  कितनी  रकम  अझ्रावंटित  की  गई  है  ?

 दिक्षा  और  वैज्ञानिक  गये  जमा  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  का०  ला०  :

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  तत्कालीन  माध्  राज्य  को  ३६,७३,११०  रुपये

 दिये  गये  थे  ।  भूतपूर्व  हैदराबाद  राज्य  का  वह  भाग  जो  अब  झ्राध्र  प्रदेश  में विलीन हो  गया

 के  बारे  में  सहायता  सम्बन्धी  अलग  शझ्रांकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 राज्य  सरकार  द्वारा  योजना  आयोग  के  से  निर्धारित  कार्यक्रम  के

 आघार  पर  ही  शेक्षणिक  विकास  के  लिये  सहायता  दी  जाती  है
 ।  १९४६-५७  में  दी  गई

 सहायता  में  १९५७-५८  में  उस  सहायता  के  सम्बन्ध  में  आवंटन  इस  प्रकार  है  :

 PEUR-  २२,३८,४५१  रुपये

 PE49—YS  %&,0  ०,०००  रुपये
 ह

 मूल  ग्रंग्रेंजी  में
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 केन्द्रीय
 सरकार  द्वारा  प्रचलित  योजनाओं  को  क्रियान्वित  करने  के  लियें  भी  अनुदान

 दियें  जाते  हैं  |
 योजना  अवधि  के

 at
 भाग  के  लिये

 ata
 प्रदेश  को  अनुदान

 स्वरूप

 v3  ३,२२०  रुपये  निर्धारित  किये  गये  हें  ताकि वे  केन्द्र  द्वारा  प्रारम्भ  किये  गये

 लिखित  कार्यक्रम  को  क्रियान्वित  कर  सकें

 टेक्नीकल  शिक्षा  के  प्रकार  को  योजना  SIUE  OV"

 डिस्ट्रिक्ट  गेज टियर ों  का  पुनरीक्षण  R,°¥,22%0

 बझा ोन  क  उपकरण

 १२६८.  श्री  Ao  ato  मिश्र  :  क्या
 गृह-कार्य  मंत्री

 यह
 बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 झाग  बुझाने  के  उपकरणों
 में

 सुधार  करनें  के  लिये  क्या  कदम  उठाये जा  रहे  ह्

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  देश  में  इस  समय  प्राग  बुझाने  क

 लियें

 प्रयुक्त  होने  वाले  सब  उपकरण  विदेश  में  बने  हुए  इसलिए  उनमें  सुधार
 का

 कोई
 ह  ही  नहीं  उठता  |

 भविष्य  के  गह-मंत्रालय  ने  श्रवन-शमन  विशेषज्ञों  की  एक  डिजाइन  तथा

 डेवलेपमेंट  समिति  बनाई  ह  जिसका  एक  काम  a  बझाने  के  उपकरणों का  मानोकरण

 करना  भी  होगा  ।  समिति  नें  ऐसे  उपकरणों  के  ३७  मदों  के  सम्बन्ध  में  ग्लानि  सिफारिशें

 दी  हं  ।  उन  पर  इंडियन  tt  इंस्टीट्यूट  शीघ्र  ही  भ्र पना  अन्तिम  निर्णय  दें  देगा  ।

 ये  मानी कृत  विशिष्टताएं  देश  में  ही  निर्माणकर्ताश्रों के  पास  अपनाने  के  लिये  भेज  दी  जपें गी

 जिससे  यह  निश्चय हो  जायेगा  कि  बनने  वाले  उपकरण  weal  किस्म  के  राज्य  सरकारों

 को  भी  सलाह  दी  जाएगी  कि  वे  केवल  ऐसे  ही  मानवकृत  उपकरण  प्राप्त  करके  प्रयोग

 लाएं

 भारतीय  पुलिस  सेवा  प्रशिक्षण  ata

 १२९८९.  Bt  Wo  दी०  मिश्र  क्या  |  |  हल्का  मंत्री  यह् ba |  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 कि

 ्  स्थित  भारतीय  पुलिस  सेना  प्रशिक्षण  are  में  कितने  परिवीक्षाधीन  व्यक्तियों

 के  प्रशिक्षण की  व्यवस्था  हे  |

 )  प्रशिक्षण  की  कितनी  है  ;

 इस  केन्द्र  में  प्रशिक्षण  के  लिपे  परिवीक्षाधीन  प्रशिक्षार्थियों  का  चुनाव  किस

 प्रकार  किया  जाता  हैं  ;

 इस  mera  fear  प्रशिक्षक  काय  करत  हूं
 उनकी  योग्यतायें  रे

 yo | गह-कार्य  मंत्री  गो०

 केन्द्रीय  पुलिस  प्रशिक्षण  कालिज  में  १२  महीनें  क॑  प्रशिक्षण  के  अलावा  लगभग

 दो  महीने का  सैनिक  प्रशिक्षण  ।
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 संघ  लोक  सेवा  ara  ara  सम्मिलित  प्रतियोगी परिवीक्षाधीन व्यक्ति

 परीक्षा  के  परिणाम  के  आघा  पर  चुने  जाते  हें  जिसमें  लिखित  तथा  व्यक्तित्व-परीक्षा  होती a
 @  |

 fact  कमांडेंट  nix  असिस्टेन्ट  जो

 डिप्टी  इंस्पैक्टर  कौर  पुलिस  सुपरिन्टेन्डेन्ट की  श्रेणियों  के  होते हैं  ।  इन  क

 भ्र ति रिक्त  प्रशिक्षकों  की  कौर  उनकी  योग्यताएं  नीचे  दी  गई  हें

 (१)  पहल  के  प्रशिक्षण ate  शारीरिक  प्रशिक्षण क
 लिए

 wfretas wf  faa  on  शस्त्र  श्र  शारीरिक  प्रशिक्षण  की  योग्यताएं

 रखते  हैं  ।  इनमें  छः

 सब-इंस्पेक्टर  पुलिस  तथा

 छः

 हैड  कांस्टेबिल  की श्रेणियों के  हें  ।

 (२)  मेकेनिकल  ट्रांसपोर्ट  प्रशिक्षक।वायरलेस  प्रशिक्षक--एक
 ।

 सिंगल्स  में  से

 पुलिस  इंस्पेकटर  की  श्रेणी  का  एक  भूतपूर्व  सेनिक  अधिकारी  |

 (३)  घुड़सवारी  जिसमें  भ्र स्त बल  का  प्रबन्ध  भी  शामिल  ह--एक  राइडिंग  मास्टर

 प्रौढ़  दो  पुलिस  दफादार  जो  पुलिस  इंस्पेक्टर  कौर  ge  कांस्टेबिल

 की  श्रेणी के  हैं  ।

 (¥)  नून  के  लिए--पांच पुलिस  अधिकारी  जो  कानून के  स्नातक  हें  ।  इनमें  से

 एक  डिप्टी  सुपरिन्टेन्डेन्ट  पुलिस  की  श्रेणी  का  कौर  चार  इंस्पेक्टरों  की

 श्रेणी के

 (५)  are  का  पता  लगाने  के  लिए  वैज्ञानिक  सहायता--एक  पुलिस  इंस्पैक्टर  जो

 विज्ञान का  स्नातक  हैं  ।

 (६)  भवन  निर्माण  के  लिए---केन्द्रीय  सार्वजनिक  निर्माण  विभाग  का  एक  सेक्शन

 |

 (७)  चिकित्सा  कानून  विज्ञान शर  प्राथमिक  चिकित्सा--एऐसिस्टेन्ट जैन  की  श्रेणी

 का
 एक

 चिकित्सा  स्नातक  ग्रेजुएट  )

 (८)  हिन्दी--एक  ।  प्रशिक्षित
 स्नातक/दसवीं  पास  अध्यापक  ।

 श्रेणी  तीन  की  नियुक्तियां

 १३००.  श्री  दी०  मिश्र  :  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा--श्रेणी  ३  में  १९४५३  से  अब  तक  अलग  (१)

 सीधी  भर्ती  द्वारा  (२)  विभागीय  परीक्षाओं  द्वारा  site  (३)  वरिष्ठता के  प्राधा  पर

 कितने  व्यक्ति  नियुक्त  किये  गये  ;

 282
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 उपरोक्त तीनों  श्रेणियों  में  से  किस  श्रेणी  में  दिक्षा
 की

 दृष्टि  से  उच्चतम

 wa  सीधी  भर्ती  के  लिये  कब  परीक्षा  ली  जायेगी  कौर  उसमें  कितने  व्यक्ति

 लिये  जायेंगे  ?

 गह-कार्य  मंत्री
 गो०  ब०  :

 (१)  ५१
 ।

 (२)  gv  |

 (2)  ev  ।

 ग्रेड  ३  में  केवल  सीधी  भर्ती  के  लिए  ही  न्यूनतम  शेक्षणिक  योग्यताएं  निर्धारित

 की  गई  हें  ।  लेकिन  उस  प्रेम  में  cetera  द्वारा  नियुक्ति  क  लिये  एसी  कोई  योग्यताएं  निर्धारित

 नहीं की  गई  हैं  ।  अधिकारियों की  शैक्षणिक  योग्यताओं  कोई  तुलनात्मक  रिकार्ड  नहीं  रखा

 जाता हैं

 १९५८  ।  इसमे ंसे
 नौ

 व्यक्तियों
 की

 भर्ती  करने  का  विचार  हैं  उनकी  अस्थायी

 संख्या ४०  हैं  |

 दण्डित  व्यक्तियों  की  नियुक्त

 १३०१.  श्री  श्रीनारायण दास  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  RENE  REX  में  अरब  तक  अनैतिक  व्यवहार  के  कारण  दण्डित हुए

 किन्हीं  व्यक्तियों  को  केन्द्रीय  सरकार  के  पदों  पर  नियुक्त  किया  गया  हैं  ;

 यदि  तो  उन्हें  किस  आधार  पर  नियुक्त  करने  के  योग्य  समझा  गया
 ?

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  :  गृह-कार्य  मंत्रालय  की  PEYR—YY

 की  रिपोर्ट  के  पैरा  १९  के  भ्रनुसार  हिदायतें  जारी  कर  दी  गई  थीं कि  उचित  मामलों  में

 उन  व्यक्तियों  को  नियुक्त  किया  जा  सकता  है  जिनको  अनैतिक  व्यवहार  के
 अपराध

 में

 दण्डित  किया  गया  था  ।  mit  यह  सुचना  उपलब्ध  नहीं  है  कि  इन  हिदायतों  के  अनुसार

 कितने  व्यक्तियों  को  नियुक्त  किया  गया  है  ।  यह  सूचना  एकत्र  करके  सभा  पटल  पर  रख

 दी  जायेगी

 ऐसे  हर  एक  मामले  का  निश्चय  उसके  गुण  अवगुण  के  प्राधा  पर  किया  जाता

 है
 ।

 इसमें  मुख्य  विचार  यह  रहता  &  कि  सम्बन्धित  व्यक्ति  में  कुछ  विशेषताएं  हैं  कौर

 उसने  अपने  शाराइको  सुधार  लिया  है  |

 सेवा  नियम

 १३०२.
 श्री  श्रीनारायण

 दास
 :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा
 करेंगे  कि

 निम्नलिखित  नियमों
 को

 तैयार  शौर  लागू  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं

 a.

 इस  सम्बन्ध में  ae  तक  क्या  प्रगति हुई  है  :

 (१)  अखिल  भारतीय  सेवाएं  विनियम ;
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 (2)  अखिल  भारतीय  सेवाएं  निवृत्ति  वेतन  )
 नियम  ;

 (3)  afar  भारतीय  सेवाएं  का  विनियम  ;

 (¥  )  प्रतीत  भारतीय  सेवाओं  के  झ्र धि कारियों  को  हिन्दी  ate  अन्य  प्रादेशिक

 भाषाओं  का  अध्ययन  के  लिये  प्रोत्साहित  करने  के  नियम
 ?

 (%)  शर  (४).  इन  नियमों के  मस्जिदे गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ब्०

 विचार  तथा  टीका  टिप्पणी  के  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के  पास  भेज  दिए  गए

 &  |

 (२)  site  (३).  इन  नियमों  के  मस्जिदे  तैयार  हो  रहे  हैं
 ।

 निगमों  मं  भर्ती

 १३०३.  श्री  रा०  स०  तिवारी स०  सवार  a क्या
 गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 विभिन्न  मंत्रालयों  द्वारा जो  सीमित  निगम  बनाय  जा  रहे  उनमें  कर्मचारियों

 की  भर्ती  किस  प्रकार  की  जाती  ;  कौर

 क्या  उनकी  भर्ती  के  लिये  काम  fears  दफ्तरों  ate  संघ
 घ

 लोक  सेवा  आयोग

 at  सहायता ली  जाती  है
 १

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ब्०  :  कर्मचारियों की  भर्ती  के  लिये

 शासित  निगमों  के  भ्र पने  ही  नियम  होते  हें  ।  निगमों  के  सर्वोच्च  पदों  पर  नियुक्ति  के  लिये

 श्राम  तौर  से  सरकार  की  स्वीकृति  लेनी  पड़ती  है  ।

 निगमों
 को

 सलाह  देते  हुए  ऐसी  हिदायतें  जारी  कर
 दी

 गई  हें  कि  जहां  तक

 सम्भव  हो  वे  काम  दिलाऊ  दफ्तर  द्वारा दी  जाने  वाली  सुविधाओं का  उपयोग  करें  |

 संघ  लोक  सेवा  झ्रायोग  नियुक्तियों  के  सम्बन्ध  में  सिफारिशें  नहीं  वह  केवल  सरकार

 के  पराधीन  पदों  पर  नियुक्ति  के  लिये  ही  सिफारिश  करता  हूं पड

 भाषाई  अल्पसंख्यक

 १३०४  _/  श्री  हेडा

 श्री  बलराम  कृष्ण या

 गह-काय  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  भारत  सरकार  द्वारा  भाषाई

 अल्पसंख्यकों  के  हितों  के  संरक्षण  के  लिये  जो  निर्णय  किये  गये  थे  उन्हें  कार्यान्वित करने

 के  लिये  क्या  किया  जा  रहा  हे
 ?

 गृह-कार्य  मंत्री  (  पण्डित गो०  ब्र ०  भाषाई  अल्पसंख्यकों के  संरक्षण  पर  एक

 ज्ञापन ४  ug  को  लोक-सभा के  पटल  पर  रख  दिया  गया  था  ।  ज्ञापन  में

 दिए  हुए  नीतियों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  उसकी  प्रतियां  राज्य  सरकारों  को  भेज  दी

 गई  थीं  ।  भाषाई  श्रत्पसंख्यकों के  लिये  एक  आयुक्त  नियत  किया  गया  है  जिसका यह

 कत्तव्य  होगा  कि  संविधान  के  श्रन्तगंत  भाषाई  अल्पसंख्यकों  को  जो  संरक्षण  प्राप्त  हें  उनसे

 सम्बन्धित  सब  विषयों  की  जांच  करके  राष्ट्रपति  को  रिपोर्ट  दे  ।
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 ध्रादिम  जाति  कल्याण  मंत्रणा  लोड

 १३०५.  श्री  हेडा : क्या क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 केन्द्रीय  शादी  जाति  कल्याण  मंत्रणा  बोर्ड  द्वारा  भ्रादिमजातियों के  कल्याण  के  लिये

 जो  योजनायें  तैयार  भ्रथवा  मंजूर  की  गयी  उनका  स्वरूप  क्या  है  ;

 वे  किस  हद  तक  कार्यान्वित की  गयी  हें  ;
 कौर

 उपरोक्त  बोर्ड  की  अरब
 तक

 कितनी  बैठकें हो  चुकी  हें  ?

 गृह-कार्य  मंत्री
 गो०  ब०  :  तथा  बोर्ड की  २९-१  १-५६

 १३-१  ०-५७  की  बैठकों  की  कार्यवाहियों  की  प्रतियां  तारांकित  प्रदान  संख्या  ३४८  १०४

 के  उत्तर  में  लोक-सभा  के  पटल  पर  क्रम  १३-११-४५७  को  पहले  ही  रखी  जा

 चुकी  ats  द्वारा  तैयार  भ्रथवा  स्वीकृत  की  गई
 योजनाओं

 और  उन  पर  की  गई  कार्यवाही  का

 एक  विवरण  सभा-पटल पर  रख  दिया  गया  है
 ।

 परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  १००]

 क्लर्कों को  wal

 १३०६.  श्री  राधा  रमण
 :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 भारत  सरकार  के  विभिन्न  मंत्रालयों  तथा  कार्यालयों  के  जिन  १४५  क्लर्कों  को  FeXK

 में  टाइप-राइटिंग की  ट्रेनिंग  दी  गयी  थी  वे  कब  भर्ती  किये  गये  थे  ,

 क्या  भर्ती  के  समय  इन  के  लिये  टाइप-राह  टिंग
 जानना  आवश्यक  माना  गया

 कौर

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हें
 ?

 गुह-कार्य  मंत्री  गो०  ब०  :  १४५  nema  पलकों  को  विभिन्न  मंत्रालयों

 ने  पिछले  वर्षों  में  विभिन्न  तारीखों  पर  नियुक्त  किया था  ।

 तथा
 भारत  सरकार  में  कलक  के  रूप  में  रहने  की  यह  शर्तें  है  कि  वह  व्यक्ति  उचित

 समय  में  टाइप-रेटिंग  में  विशेष  योग्यता  प्राप्त  करले  ऐसा  माना  जाता  है  कि  नियुक्त  होने

 वाले  हर  एक  कलक  को भ्रपर्न  सेवा  की  शर्त  की  जानकारी  होती है  ।

 त्रिपुरा  में  भूमि  का  सर्वेक्षण  तथा  बन्दोबस्त

 श्री  राधा रमण  :

 Uva  Fj
 १  ३  Oo.

 _  att
 दीदार

 देव

 कया  गृह-काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 ate  ७

 य

 rc  arta  गि काम

 किस हद  तक  पूरा  हो  गया है  ;

 काम की  प्रगति  धीरे  होने  के  यदि  कोई  कारण  तो  वे  क्या  हैं
 ?

 1  मूल  अंग्रेजी  में
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 गृह-कार्य  wat  गो०  धन  :  सदर  सब  डिवीजन के  २४९ .  ४७  वर्ग  मील

 क्षेत्र  में  फैले  गांवों  की  सीमा  निर्धारण का  कायें  पुरा  हो  चुका  है  जिसमें  ६६  सीमा  निर्धारित  किए

 हुए
 गांव  है  २१६  भूतपूर्व गांव  तथा  बस्तियां  जाती  ।

 भारतीय  सर्वेक्षण  विभाग
 द्वारा

 दिए  गये  €  ८३  कंट्रोल  प्वाइंट  के  आघार पर  ८६  वर्ग  मील  में  २२  गांवों  के  सर्वेक्षण का  कायें  पूरा

 हो  गया  ३२  वर्ग  मील  क्षेत्र  में  फैले  १०  गांवों  का  भूमि-कर  सर्वेक्षण  शर
 लगभग  २१  मील  में

 खानापुरी का  काम  भी  पूरा  हो  चुका है  ।

 प्रशिक्षित  व्यक्तियों  का न  मिलना  ही  इस  काम  में  मुख्य
 बाधा  है  ।  इसके  लिये

 पर्याप्त  अधिकारियों  की  स्वीकृति  दे  दी  गई  है  एक  डिप्टी  डायरेक्टर  ने  तो  कार्य
 भार

 संभाल  भी

 लिया  है  स्थानीय
 व्यक्तियों  को  सर्वेक्षण  के  काम  में  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  है  जिससे

 काम  जल्दी

 पूरा हो

 हिन्दी की  परीक्षाओं

 qa ं  ति
 म  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : १३०८.  राधा  रमण  :

 क्या];गृह-का्य

 हिन्दी  प्रबोध  श्र  हिन्दी  प्रवीन  की  १९५७  में  होने  वाली  परिवारों  की

 व्यवस्था  के  लिये  कितने  व्यक्ति  रखे  गये  थे  ;

 इन  कर्मचारियों पर  कितना  व्यय  किया  गया ;

 क्या  इन
 परीक्षाओं

 के  काम  को
 किसी  बोर्ड

 को  सौंप  देने  की  कोई  योजना  है  ;  शौर

 यदि  तो  उस  बोर्डे  का  नाम  क्या है  कौर  उसे  सौंपने  का  क्या  कारण  है
 ?

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ब०  :  से  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  को

 हिन्दी  पढ़ाने की  योजना  के  भ्रन्तर्गत  निर्धारित हिन्दी  परीक्षाएं  लेने  का  काम  मई  १९५७  स ेसेन्ट्रल

 बोर्ड  साफ  सैकिन्ड्री  अजमेर, को सौंप को  सौंप  दिया  गया  है  ।  १९५७ में  बो

 ने  पहली  बार  १७  केन्द्रों पर  प्रवीन  कौर  राज  की  हिन्दी  परीक्षायें लीं  ।  चूंकि  परीक्षाएं लेने  का

 प्रबन्ध
 als  करता  है  इसलिये  यह  विवरण  हमारे  पास  उपलब्ध नहीं  है  कि  कितने

 निरीक्षक तथा  क्लिक  कर्मचारी  रखे  गये  कितना  खर्च  ga  ;  किन्तु  ३४  केन्द्रों  पर  परीक्षा  लेने

 में  लगभग  ५०,०००  रुपये
 का  अनुमानित  खर्चा  हुआ है  जो  सरकार  द्वारा  बोर्ड  को  दे  दिया  जायेगा

 |

 पंचांग  सुधार  स्मिति  की  रिपोर्ट

 १३०६९.
 श्री  राधा

 :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 :

 पंचांग
 सुधार  समिति  की

 रिपोर्ट
 अरब  तक  कितनी  भाषाओं  में  प्रकाशित  हो  चुकी

 है  ;

 कितनी  भाषियों  में  प्रभी  यह  प्रकाशित होनी  शेष  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्री  गो  ०  ब०  :  तथा  रिपोर्ट  प्रभी  तक  अंग्रेजी  में

 प्रकाशित हुई  है
 ।

 इसे  भारत
 की

 सब  मुख्य  भाषाओं  तथा  संस्कृत  में  प्रकाशित  करने  के  प्रयत्न  किए  जा

 रहे हें
 ।
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 सानी  मिट्टी  के  बर्तनों  के  लिये  मिट्टी

 १३१०.  थ्री  राजाराम  क्या  खान  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 चीनी  मिट्टी  के  adel  के  लिये  उपयुक्त  मिट्टी  का  निश्चय  करने  की  दृष्टि  से  जो  सर्वेक्षण

 किया  गया  उसके  परिणामस्वरूप प्रत्येक  राज्य  में  कितने  प्रकार  की  मिट्टी  का  पता  चला  है  ;

 सर्वेक्षण  के  परिणामस्वरूप  प्राप्त  नई  प्रकार  की  मिस्रियों  का  उपयोग  करने  के  लिये  क्या

 उपाय किये  गये  हें  ?

 सान  कौर  तेल  मंत्री  के०
 :  कौर  चीनी  के  बर्तन  बनाने  के

 लिये  केवल  मिट्टी  की  उपयुक्तता  निश्चित  करने  को  राज्यों  में  कोई  विशेष  सर्वेक्षण नहीं  किया  गया

 फिर  भी  भारतीय  भूगर्भीय  सर्वेक्षण  विभाग  ने  कुछ  में  मिट्टी  के  प्रदेशों  भू भंडार  खोज  लिये

 सोजे गये  भूभंडारों  की  किस्म  भ्र ौर  स्थान  का  विवरण  लोक-सभा  के  पटल  पर  रखे  विवरण  पत्र  में

 दिया है  ।  परिशिष्ट ३,  अनुबंध  संख्या  १०१]

 १९५१  को  जनगणना

 १३११.  श्री  चंडक
 :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 १९५१  की  जनगणना  के  सम्बन्ध  में  अरब  तक  क्या  सामग्री  प्रकाशित  की  गयी है  ;

 जिला  जनगणना  पुस्तिका  के  प्रकाशन  के  सम्बन्ध  में  इस  बीच  क्या  प्रगति  हुई  है  ;  शर

 भविष्य  में  उनके  प्रकाशन  में  होने  वाले  विलम्ब  को  रोकने के  लिये  क्या  कार्यवाही  की

 गयी

 गह-कायम  मंत्री  गो०  ब०  :  पेपर  ६-'“जन्म स्थान के भ्रनुसार स्थान  के  अनुसार

 राजीव  वर्गी  चररा  शिक्षा  स्तर--कलकत्ता” के श्रलावा के  अलावा  REX  की  जनगणना की  सब  पुस्तिकाएं

 प्रकाशित  हो  चुकी  ह  यह  पेपर  छप  रहा  है  और  उसके  शीघ्र ही  प्रकाशित हो  जानें  की  तराशा है

 REY R  की  जनगणना  की  पुस्तकालयों  की  सुची  की  एक  जिस  में  हर  एक  पुस्तिका का  मूल्य

 दिया  हुआ
 सदन

 के  पुस्तकालय  में  पहले  से  ही  मौजूद  है  ।

 सब  राज्यों  के  समस्त  जिलों  की  जिला  जनगणना  पुस्तिकाएं  प्रकाशित  हो  चुकी  हैं
 ।

 उड़ीसा  की  जिला  जनगणना  पुस्तिकाओं  की  केवल  areal  स्टाइल  प्रतियां  ही  उपलब्ध  हें  क्योंकि  वह

 राज्य  सरकार  इनको  छपवाने  के  लिये  सहमत  नहीं  थी  ।

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍ली  पुलिस  फ्लाइंग  was

 १३१२.  श्री  चंडक  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बतान  की  करेंगे  कि  :

 जनता  की  सेवा  करने  के  लिये  दिल्‍ली  में  पुलिस  का  जो  फ्लाइंग  eats  बनाया  गया  है

 उसने  तक  क्या  किये  किया  है  ;

 इस  स्क्वेड  में  कितने  सिपाही  कार्य  करते

 किन-किन  केन्द्र-प्रशासित क्षेत्रों  में  ऐसे  ads  बनाये गये  हैं  ?
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 ११  /  पहा
 {  ऋ  1  fant

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ब०  :
 फ्लाइंग  स्क्वेड  १२  फरवरी  REN  को

 बना ;  तब  से  यह  ३१४७  बार  जनता  के  बुलाने  पर  गया
 ।

 सूचना  मिलते  ही  वह
 घटना-स्थल  पर

 पहुंच  जाता  है  ।

 ६०  ।

 ऐसा  eas  ate  किसी  केन्द्र  प्रशासित  क्षेत्र  में  नहीं  है
 ।

 तख़ील  भारतीय  सेवा  के
 अघिकारियों

 का  इतिहास

 १३१२.  श्री  चांडक
 :

 गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कि  :

 शेरगिल  भारतीय  सेवाओं  के  अधिकारियों
 की

 सेवाओं  के  इतिहास  का  जो  नया  संस्करण

 तयार
 a

 किया  जा  रहा  उसमें  श्री  क्या  प्रगति  हुई  है  ;  AK

 इस  इतिहास  प्रकाशन  का  क्या  उद्देश्य  है
 ?

 गह-कार्यो  मंत्री  गो०  ब०  :
 वह  छप  रहा  है  ।

 इस  में  अ्रधिकारियों  के  शैक्षणिक  जीवन  तथा  उनकी  सेवा  का  विस्तृत  विवरण  होगा

 जिसकी  सरकार  उनकी  विभिन्न पदों  पर  नियुक्त  करने के  समय  समय  पर  आवश्यकता

 पड़ती  रहती  है  ।  यह  श्रकाउन्टेन्ट  जनरल  के  लिये
 भी

 उपयोगी  होगा
 ।

 इस  प्रकाशन को  एक  विस्तृत

 निर्देश  पुस्तक  के  रूप  में  बनाने  का  विचार  है  जो  उस  समय  श्रम  को  बचाएगी  जो  आवश्यकता

 पड़ने  पर  ऐसी  सूचना  को  एकत्र  करने  में  लगता  है
 ।

 गवर्नमेंट  सी क्यो  रिटी  प्रेस  की  कागज  सम्बन्धी  श्रावदयकता

 1१३१४.
 श्री  जाघव

 :
 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 (®)  गवर्नमेंट  सिक्योरिटी  प्रेस  में  करंसी  स्टाम्प  भ्रमण  आवश्यक  वस्तुयें  छापने  के

 लिये  प्रति  वर्ष  कितने  कागज  की  झ्रावश्यकता  होती  है  ;

 प्रत्येक  किस्म  के  करेंसी  पेपर  की  प्रति  पौंड  कितनी  कीमत  है  ;

 कितना  करेंसी  कागज  रोजमर्रा  रद्दी  के  रूप  में  जला  दिया  जाता है  ;

 gexe eo sfafad के  पूर्वे  प्रतिदिन  कितना  कागज  बेकार  होता  था  ;

 (=)  क्या  सरकार  ने  रही  कागज  जलाने  के  बजाये  वहां  निकट  ही  कागज  का  गूदा  तैयार

 करनें  वाला  संयंत्र  प्रतिष्ठापित  करने  पर  विचार  किया  है  ?

 मंत्री  ति०  to  )  लगभग  2, eXo  टन  कागज  कोसों  नोट

 के  लिये  ५,०००  टन  कागज  स्टाम्प  तथा  अन्य  वस्तुएं  छापने  के  लिये  ।

 करेंसी  नोट  के  कागज  की  वर्तमान  कीमत  as  रुपये  प्रति  पौण्ड  है  ।

 जितना  कागज  प्रयुक्त  होता  है  उस  का  लगभग  ३  ४
 प्रतिशत भाग  रद्दी  के  रूप  में

 जला  दिया  जाता  है  ॥

 प्रयुक्त होने  वाले  कागज
 का

 लगभग  उतना  ही  जितना  शझ्राजकल के  रूप  में

 जलाया  जाता  है  ।
 लाा

 1  मूल  wast  में
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 (=)  सम्पूर्ण रद्दी  नहीं  जलाई  जाती  है  लगभग  २  लाख  रुपये  की  कीमत  पर  कागज़  की

 कतरनें  हर  वर्ष  बेच  दी  जाती  हैं  ।  कुछ  समय  पूर्व  गूदा  बनाने  वाला  संयंत्र  प्रतिष्ठापित  करने  के  प्रशन

 पर  विचार  किया  गया  था  किन्तु  मितव्ययतारहित  होने  के  पर  इस  का  परित्याग  कर  दिया

 गया  ।  कागज  के  रंगीन  क  छापने  वाली  छोटी  छोटी  मशीनेंਂ  लगान  की  उपयोगिता  के  बारे  में

 प्रयोग  किया  जा  रहे  हें  ।

 गवर्नमेंट  टोक्यो  रिटी  प्रेस  में  aa  को  अवधि में  वद्ध

 ध क  श्री  जाघव  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंग  कि

 गवर्नमेंट  सिक्योरिटी  प्रेस  करेंसी  नोट  प्रस  सेन्ट्रल  स्टाम्प  प्रस  Peuy

 REUY  १९५६  2EX  में  प्रभी  तक  रिटायर  हुए  waar  रिटायर  होने  वाले  कितने  कर्मचारियों

 की  पुनर्नियुक्ति  की  गई  है  भ्रमणा  उन  की  सेवाओं  की  में  वृद्धि  की  गई  है

 इन  पुन नियुक्तियों  ate  सेवा  में  विस्तार  करने  का  क्या  BTN

 क्या  सेवा  में  वृद्धि  करन  के  पूर्वे  संघ  लोक  सेवा  आयोग  से  परमं  किया  गया

 था  ;

 यदि  तो  लोक  सेवा  की  किन  श्रापात्‌  स्थितियों  के  परिणामस्वरूप  सरकार  को

 की
 सेवा  में  वृद्धि  करने  के  लिये  बाध्य  होना  पड़ा  है

 ?

 1  वित्त  मंत्री  fo  त०  :  ZEN,  १९५५  और  १९५६  में
 ऐसा

 नहीं  किया  गया  था  किन्तु  १९५७  में  सेवा  अवधि  में  वृद्धि  का  एक  मामला  gare |

 )  लोक  सेवा  के  हित  में  अवधि  वृद्धि  की  गई  है  |

 इस  मामले  में  नियम  के  अन्तरगत  संघ  लोक  सेवा  झ्रायोग  से  परामर्श  करना  श्रावक

 नहीं था  ।

 दाशमिक  प्रणाली  के  स्टाम्प  छापने  शर  करेंसी  नोट  प्रेस  के  विस्तार  इरादी  के

 पूर्ण  विषयों
 की

 दृष्टि  से  सेवा  अ्रवधि  बढ़ाना  आवश्यक  हो  गया  था  ।

 गवर्नमेंट  सिक्योरिटी प्रेस  में  तलाशी  लेने  वाले  चपरासी

 TRING.  श्री  जाघव  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गवर्नमेंट  सिक्योरिटी  नासिक  में  तलाशी  लेने  वाले  चपरासियों  की  संख्या  कितनी

 है  ;  at

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रेस  की  झ्रावश्यकता  देखते  हुए  ये  कर्मचारी  कम  हें
 ?

 wat  ति०  त७
 कृष्णमाचारी  )  220 |

 नहीं  ।  चपरासियों की  वर्तमान  संख्या  उपयुक्त  है a

 1  मल  भ्रंग्रेजी में

 **Confetti  machines

 *t{Search  peons
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 पाकिस्तान  से  प्रतिभति-निक्षेपों  के
 घन  का  हस्तांतरण

 हम  राज
 1१३१७

 धो  पदम

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 विभाजन  के  पूर्व  के  पंजाब  में  विभिन्न  श्रेणियों  के  भारतीय  ठेकेदारों  ने  प्रतिभूति

 धन  के  जो  निक्षेप किये  पाकिस्तान सरकार  द्वारा  उन  के  हस्तांतरण  के  कार्य  में  परब  तक  कितनी

 है

 पाकिस्तान  सरकार  से  कितनी  राशि
 का

 समायोजन  करना  है
 ;  शौर

 यह  धन  किस  समय  तंक  संबंधित  व्यक्तियों  को  उपलब्ध  हो  सकेगा
 ?

 वित्त  मंत्री  ति०  ao  विभाजन  केਂ  समय  दोनों  पंजाबों  के

 बीच  जो  व्यवस्था  तय  हुई  निक्षेपों  को  जिन  में  ठेकेदारों  द्वारा  किये  गये  निक्षेप  भी  शामिल

 वापिस  करने  के  दायित्व  का  बंटवारा  इस  शझ्राघार  पर  किया  गया  था  कि  वह  निक्षेप  किस  स्थान

 पर  हें  शौर  भारत  स्थित  दावेदारों  को  पश्चिमी  पाकिस्तान  में  किये  गये  निक्षेपों  की  वापसी  a  लिये

 सीधे  वहीं  अ्रपनी  फर्जी  भेजनी  पड़ती  थी
 ।

 इस  व्यवस्था
 के

 ठीक  ढंग  से
 न

 चलनें  के  कारण  इस  मामले

 पर  पंजाब  क्रियान्विति समिति  की  ge  में  चण्डीगढ़  में  हई  बठक  में  आगे  विचार

 किया  गया  था  उस  में  पंजाब  )  सरकार  के  कहने  से  यह  बात  तय  हुई  थी  कि  इस  wea

 पर  विचार  करने  के  लिये  दोनों  सरकारों  के  प्रतिनिधियों  की  एक  समिति  नियुक्त  की  जाय  जो  क्रिया

 अन्विति  समिति  की  अ्रगली  बठक  में  AAT  प्रतिवेदन  उपस्थित  करे  ।  पंजाब  सरकार  पश्चिमी

 स्तान  सरकार  की  सलाह  स  इस  मामले  म  आग  Wa  कायंवाही  कर  रही

 दावे  सीधे  पश्चिमी  पाकिस्तान  सरकार  के  पास  भेजे  जाने  के  कारण  पंजाब  सरकार

 को  इस  बात  की  कोई  जानकारी  नहीं  है
 कि

 कुल  दावे  कितने  हें
 र

 कितनी  राशि  के  लिये  हैं  ।

 ऊपर  में  बताई  गई  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  बता  सकना  संभव  नहीं  हैं

 कि  इन  दावों  के  कितनी  अवधि  के  भीतर  निबटा  दिये  जाने  की  ara  है  ।

 मराठवाड़ा  मं  कल्याण  प्रसार  परियोजनाओं

 1१३१८.  श्री  पांगरकर  :  क्या  दिक्षा  धौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  केन्द्रीय  समाज  किया  बोर्ड  ने  वर्ष  १९५६-५७  ५७ ग्र  rg  ५७-५८  के  लिये  wa  तक  बम्बई

 के  मराठवाड़ा  क्षेत्र  को  कुल  कितनी  कल्याण  प्रसार  परियोजनायें  आवंटित  की  हैं ?

 दिक्षा  site  वैज्ञानिक  गवेषणा
 मंत्रालय

 में  राज्य-मंत्री  का०  ला०  श्रीमाली )
 भी  नहीं  |

 {LAV 2EYw-  Yo—UF  |

 1  मल
 में
 ्
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 मराठवाड़ा में  पुस्तकालय

 1१३१८.  श्रीपांगरकर :  क्या  दिक्षा  धौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 राज्य  में  पुस्तकालय  आन्दोलन  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  बम्बई  के  मराठवाड़ा  क्षेत्र

 को  १९५६-५७  में  कितना  अनुदान  दिया  गया  ;

 उपर्युक्त  सहायता  से  वहां  PEXR-K  में  कुल  कितने  पुस्तकालय  खोले  गये  थे
 ?

 दिक्षा धौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  का०  ला०  :

 कुछ भी  नहीं

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता
 |

 बम्बई  का  उच्च  न्यायालय

 1१३२०.  श्री  पाटेकर
 :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बम्बई  के  उच्चन्यायालय  में  CaXS  के  नवम्बर  केਂ  बाद  से  कुल  कितने  न्यायाधीश

 कार्य  कर  रहे  हें  ;  श्र

 इस  समय  उच्च न्यायालय  में  कुल  कितने  मामले  विचाराधीन हैं  ?

 मंत्री
 गो०  ना  :  बम्बई  उच्च न्यायालय की  बेंच  पर

 १  Pua y से  ५  १९४५७  तक  १७  न्यायाधीशों ने  ;  ६  १९५७  को

 २०  न्यायाधीशों  ने  ;  ७  2eyuyg  से  १६  Re  तक  १९  न्यायाधीशों  ने  ;

 १७  जनवरी से  २८  १९५७  तक  १८  न्यायाधीशों ने नें  ;  १ माचे से २२ २२  ae OC)  तक

 Qe  न्यायाधीशों  ने  ;  २३  माच से  १६  PeUg  तक  २०  न्यायाधीशों  ने  ;  १७  अगस्त से

 १४५  १९४५७  TH  १६  न्यायाधीशों  ने  काम  किया  है  और  उस  तारीख  के  बाद  A  २०

 न्यायाधीश  कार्य  कर  रहे  हें  ।

 १२  १९५७  को  १६,१९२  मामले  उच्च न्यायालय  में  विचाराधीन  थे  ।

 दया  afanrta

 1१३२१.  श्री
 स०

 बनर्जी  :
 कया  गृह-कार्य  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 :

 मृत्यु-दण्ड के  लघुकरण  *  के
 सम्बन्ध  में  इस  समय  कुल  कितनी  दया-याचिकायें

 विचाराधीन  हें  ;

 eye  ग्रोवर  2eYo F Sa FT के  दौरान  में  (१  १९५७  कुल  कितनी  याचिका  ों

 को  निबटाया गया  ;

 उपर्युक्त  अवधि  में  कुल  कितने  मृत्यु-दण्डों  का  लघुकरण  किया  गया
 ?

 मंत्री  गो
 ०  qo  :  )  चौबीस  |

 १९५६  में  &R  याचिकायें  निबटाई  गई  थीं  शर  १  जनवरी से  १  2EYY

 की  अवधि में  १७२  ।
 a

 मूल  प्रंग्रेजी  में

 *Commuta!  fon.
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 00 ५ वर्ष  ९९ म  प  में  १६८  बन्दियों  के ग्रौर  १  जनवरी  से  १  १९४५७ की  अवधि

 में ६६  बन्दियों  के  मामले  में  मृत्यु  दण्ड  का  लघुकरण  कर  उसे  आजीवन  कारावास  में
 परिवर्तित

 कर  दिया  गया  है  ।

 युद्ध  सामग्री  कारखानों  में  farertat

 1१३२२.  श्री  धर्म  बनर्जी  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 इस  समय  विभिन्न  युद्ध-सामग्री  कारखानों  में  कुल  कितने  दिक्षार्थी  काम  कर  रहे

 ak

 १४५  १९६४७  से  लेकर  १५  rex  तक  की  के  बीच

 कितने  शिक्षार्थियों  को  शिक्षार्थी-काल  पुरा कर  लेने  पर  नौकरियां  दी
 गयी  हैं

 ?

 ary  म  1) प्रतिरक्षा  उपमंत्री  (  न्य  SAUL ) ह  १८९  |

 REV  ।

 बन्दियों  की  रिहाई

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  स्वतंत्रता 1१३२३.  श्री  स०  क्०  बनर्जी :  क्या  गृह-किये मंत्री  Ye  बतान

 गणतंत्र  दिवस  कौर  गांधी  जयन्ती  पर  १५  9e¥o F AHL से  लेकर  १४

 REX  तक  की  अवधि में  संघ  राज्य-शस्त्रों  की  विभिन्न  जेलों  से  कुल  कितने  बन्दी  रिहा

 किये गये  हूँ  ?

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ब०  :
 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  बौर  लोक-सभा

 पटल  पर  रख  दी  जायगी  ।

 रियायती  टिकट  टी०

 awk के
 1१३  2  ५.  ग्लास

 rp  ०  म०  नज
 :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  के
 भ्रमित  तृतीय  कौर  चतुर्थ  श्रेणी  के  कुल  कितने  कर्मचारी

 १  Reuy  तक  उनमें
 से

 कितनों  ने  रियायती  टिकटों
 की

 सुविधा  का  लाभ

 उठाया है  ?

 मंत्री
 गो०  To  :  जानकारी एकत्र

 की  जा  रही  है  पर  लोक-सभा

 पटल  रख
 दी

 जायगी
 |

 राजस्थान  में  भ्रनसुचित  जातियों का  कल्याण

 १३२४५.  प०  ला०  बारुपाल
 :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  केन्द्रीय

 सरकार  ने  अ्रनुसूचित  जातियों  के  कल्याण  के  लिये  राजस्थान  सरकार  को  ae  तक  कितनी

 राशि दी  है  ?

 मूल  dist  में



 २१२८  लिखित  उत्तर  ९
 ि

 REXY

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ब०  भ्रनुसूचित  जातियों  के  कल्याण  के  लिये  राजस्थान

 सरकार को  भ्रजमेर  क्षेत्र
 भी

 शामिल
 wat

 तक  २१.०६  लाख  रुपए दिए  गये  हैं

 नाविक  प्रशिक्षण

 1१३२६.  श्री  दी०  चे  शर्मा  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 PEYV—¥S  में  (३०  १६५७  नाविक  प्रशिक्षण के  लिये  कुल  कितने

 भारतीयों  को  विदेश  भेजा  गया

 इन्हें  किन-किन  देशों  में  भेजा गया  है  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री
 पैंतीस  अफ़सर  --

 २५

 असैनिक

 जोड़  रेभ

 ब्रिटेन  |

 हिमाचल  प्रदेश में  बहु  प्रयोजनीय  स्कूल

 1१३२७.  श्री  दी०
 चे  :

 कया  शिक्षा  ate  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 हिमाचल  प्रदेश
 में

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना
 काल  में  श्री  तक  कुल  कितने बहु

 प्रयोजनीय  स्कूल  खोले  गये

 इस  प्रयोजन  के
 लिये  १६  ४५६-५७  PeYo-Ys  में  (३०  १९४५७

 तक  कुल  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  मांगी
 a

 दी
 गयी

 ?

 oat  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय में
 का०  ला०  श्रीमाली )

 कुछ भी  नही ं।

 पत्रकार कला  का  पाठ्यक्रम

 1१३२८.  श्री  दी०  च  ०  wat  :
 क्या  शिक्षा  शौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  के  किन  किन  विश्वविद्यालयों  ने  अपने  यहां  पत्रकार-कला  का  पाठ्यक्रम

 प्रारम्भ  किया ai

 इस  प्रयोजन  के  लिये  PEXW—YS  में  अब  तक  उन्हें  कितने  ग्रनुदान  दिये  गये  हैं
 ?

 site  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  का  ला०
 :

 लोक-सभा पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता है  जिसमें  अरब  तक  मिली  जानकारी  दे  दी  गयी है  I

 परिशिष्ट  अनुबंध  संख्या  १०२]
 «ा

 मूल  में

 Training.
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 ~~
 पत्रकार-कला की  किसी

 योजना
 को

 चलाने
 के

 लिये  PERI—US  में  तक

 विश्वविद्यालय  sere  शझ्रायोग ने  किसी  विश्वविद्यालय
 को  कोई  अनुदान  नहीं  दिया  है

 ।

 फतेहपुर  सीकरी  के  स्मारक

 1१३२९.  eto  ब्र  शर्मा  क्या  शिक्षा  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगें  कि  :

 फतेहपुर  सीकरी  के  स्मारकों  की  देखभाल  पर  १९५६-५७ में  कितनी  राशि
 व्यय

 की  गयी  शौर

 _  PEYV=AUS  में  कितनी  राशि  व्यय  की  जाने  वाली  है  ?

 शिक्षा  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  ष्ह्  ला०  श्रीमाली )

 RH, SER  रुपये  |

 १६,२५०  रुपये  |

 owt be
 में  प्रादेशिक ट  क  भाषियों  का  विकास

 1१३३०.  श्री  दी०  च  ०
 बर्मा  :  शिक्षा  कौर  वैज्ञानिक गवेषणा  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा

 रंगें  कि  :

 प्रादेशिक  भाषाओं  के  विकास  के  लिये  के
 रूप

 में
 पंजाब  सरकार

 को  Re4V—¥S  में  कितनी  राशि  दी  जाने  वाली  श्र

 उसका  इस्तेमाल किन  शीर्षों  के  भ्रमित  किया  जाने  वाला है  ?

 शिक्षा  घौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  का०  ला०  :

 भर
 :  मामला  विचाराधीन है  ।

 पुर्जों  हिमालय  का  वैज्ञानिक  अनुसन्धान

 JS  श्री  सुबोध  हासदा :
 1१३३१.  ‘Lat स०  चं०  सामन्त :

 am  शिक्षा  ate  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  feats  एवं  औद्योगिक  गवेषणा  परिषद्‌  के  बोर्ड  ने  भ्र पनी

 PeXy  की  बैठक  में  यह  सिफारिश  की
 थी

 कि  दार्जिलिंग  के  पर्वतारोहण  स्कूल  से  पूर्वी

 हिमालय  के  भ्रतुसन्धान  के
 लिये  सुविधायें  प्रदान  व:रने  का  अ्रनुरोध  किया

 यदि
 तो  (१)  पर्वतारोहण  स्कूल  ने  इस  भ्रनुरोध  का  क्या

 जवाब
 भेजा

 (२)  यदि  वैज्ञानिक  एवं  औद्योगिक  गवेषणा  परिषद्‌  ने  इस  संबंध में  कोई  कार्यवाही  की

 तो  वह  क्या है  ?

 मूल  म्रंग्रेजी  में
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 दिक्षा  धौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  का०  ला०  :

 stat

 (१)  पर्वतारोहण  स्कूल  ने  सहयोग  कौर  प्रत्येक  संभव  सहायता  करने  की  इच्छा

 प्रगट की  है

 (२)  वैज्ञानिक  एवं  औद्योगिक  गवेषणा  परिषद्‌  को
 इस  संबंध  में  कौर  ७  कुछ  भी

 कार्यवाही  नहीं  करनी  थी  ।  यदि  कोई  वैज्ञानिक  कार्यकर्त्ता  दाजिलिंग  में  काम  करना चाहे  तो  वह

 सुविधायें  प्राप्त  करने  के  लिये  पवंतारोहण  स्कूल  से  सम्पकं  स्थापित कर  सकता  है

 अखिल  भारतीय  माध्यमिक  शिक्षा  परिषद

 सुबोध  हासिल
 :

 T2332,
 Lat स०  चे  सामन्त

 :

 क्या  दिक्षा  att  वैज्ञानिक गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भ्रमित  भारतीय  माध्यमिक शिक्षा  परिषद्‌  के  कृत्य  क्या  हैं  ;

 इस  के  लिये  कितना  संस्थापन
 व्यय  किया  जाता  है  ;

 परिषद  में  कुल  कितने  कर्मचारी  कार्य कर  रहे
 रोक

 उन्हें  भरती  करने  का  तरीका  कया  है
 ?

 दिक्षा  site  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री ०  का०  ला०  श्रीमाली  )  :

 से  लोक-सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ३,  संख्या  १०३]

 सर्वेक्षण  काय प्रौढ़  तेयार  करना

 श्री  न्०  चल  सामन्त

 1१३३३,
 श्री  सुबोध  हासिल

 :

 क्या  दिक्षा  att  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  लोक-सभा  पटल  पर  एक  ऐसा  विवरण  रखने

 की  कृपा  करेंगे  जिसमें  यह  दिखाया  गया  हो  कि  :

 भारतीय  भू परिमाप को  भारत  सरकार  के  झ्र ति रिक्त  प्राधिकारियों  ने  सर्वेक्षण  श्र

 क
 तैयार  करने

 का  जो
 कार्य

 सौंपा  क्या  उसने  उसे  आरम्भ  कर  दिया

 यदि  तो  इन  प्राधिकारियों  के  नाम  क्या

 प्रत्येक  प्राधिकारी  द्वारा  सौंपे  गये  कार्य  का  व्यौरा  क्या  कौर

 इस  प्रकार  का  कायें  किन  दाँतों  ate  निबंधनों  के  area  पर  किया  जाता  है  ?

 शिक्षा  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  ०  का ०  ला०

 जीहां  ।

 ,  लोक  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  ह  जिसमें  उपलब्ध  जानकारी

 a  |
 देदी

 गयी  है
 |

 परिशिष्ट  अनुबंध  संख्या
 श

 —  ee

 मल  sat
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 व्यादेश '  उस  कार्य  का  पूरा  खर्च  ate  विभागीय  उपरि-प्रभार अदा  करता
 केवल

 राज्य-सरकारों  के  लिये  की  गयी  लियो-छपाई  के  लिये  विभागीय  उपरि-प्रभार  a  ५  प्रतिशत

 लाभ  नहीं  वसूल  किया  जाता  गैर-सरकारी  व्या दे शाकों  से  सर्वेक्षण  कौर  छपाई
 का

 पूरा  खर्चे  पेशगी

 ले  लिया  जाता  है  ।

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय

 1१३३४
 _  श्री

 स०  च०  सामन्त
 :

 क्या  दिक्षा  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  की  क्रिया  करेंगे कि  :

 )  क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली
 विश्वविद्यालय

 ने  अपनी  वित्त
 समिति  ने  विश्वविद्यालय

 अनुदान  ग्रा योग  के  एक  प्रतिनिधि को  रखने से  इंकार  कर  दिया है  ;

 यदि  तो  इस  इंकार  के  लिये  विश्वविद्यालय ने  कुछ  कारण  बताये  हैं  ;

 विश्वविद्यालय अनुदान  झ्रायोग  ने  १६  ५६-५७ झर  PENNS A में  इस  विश्वविद्यालय

 को  कितनी  रानी  के  भ्रनुदान दिये  हैं  ?

 शिक्षा  site  गवेषणा  वैज्ञानिक  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  का०  ला०  :

 जी नहीं  ।  भ्र पनी  वित्त  समिति  में  विश्वविद्यालय  भ्रनुदान  झ्रायोग  के  एक  प्रतिनिधि  के  लियें  स्थान

 बनाने
 की  दृष्टि से  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  की  कार्यपालिका  परिषद्‌  ने  हाल  विजिटर  द्वारा

 नामनिर्देशित  व्यक्तियों  की  संख्या  बढ़ा  कर  तीन  कर  देने  का  सुझाव  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 उत्पन्न नहीं  होता  |

 (7)  PEXT—XY

 PEXW—-¥S
 FEKETE.

 रुपये  ।

 VEEN, OSE, LE UIT | १९  रुपये  |

 उत्तर  का  भूतत्वीय  सर्वेक्षण

 १३३ ५.
 श्री

 भक्त
 ददन  :  क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 में  भूगभ-शास्त्रियों ने  उत्तर  प्रदेश  के  पांच  पर्वतीय जिलों  यथा

 देहरादून  कौर  टिहरी  गढ़वाल  के  किन  किन  स्थानों  का  सर्वेक्षण  किया  है  ;

 उन  स्थानों  के  खनिज  निक्षेपों  के  बारे  में  उन  के  द्वारा  दी  गई  रिपोर्टों  का  सार  क्या

 इन  खनिज  निक्षेपों  की  खुदाई  के  सम्बन्ध  में  इस  बीच  क्या  प्रगति  हुई

 PeYo—Us H fag के  लिये  कौन-सा  कार्यक्रम  तैयार  भया  गया  है  ?

 खान  WIT  तेल  मंत्री  के०  द े०  :  ate

 जिला  श्रत्मोड़ा

 (2)  चन् खु तिया  area  भूगर्भीय  सर्वेक्षण  विभाग  ने  चन् खु तिया  के  पास
 ४०  मील

 लम्बी  कौर
 २  "8  मील  चौड़ा  डोलो मै टिक

 चूना  पत्थर  की  एक  बेल्ट  खोज  ली  है  ।

 इस बैल्ट के  कुछ  हिस्सों  में  भ्रमित  खड़िया  है  ।

 इस
 पर

 १६५७-५८
 के

 क्षेत्र
 में  कार्य  करने  के

 समय  में धिक  विस्तृत  काय

 किये  जाने  का  प्रस्ताव है  ।

 १९  Indentor.
 मूल  sit में

 २०  Do  omitic.
 २१  Calcium  Carbonate,
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 (२)
 ् एवालघधर  के  तांबा  भू भंडार  खोजे  गये  लेकिन  थे  भूभंडार  किस्म
 तादाद में  भ्रच्छें  नहीं  पाये  गये  |

 (३)  पगना  के  पाईराइट  भूभंडारों  की  जांच  की  गई  लेकिन  उस  जगह

 कोई  नाली  नहीं  देखी  गई
 ।

 इस  क्षेत्र  में  भू भंडार  की  मौजूदगी  साबित  करने  के  लिये

 ५  कार्य  करना  पड़ेगा  |

 (¥)  sitet  के  सीसा  भू भंडारों  की  जांच  को  गई  प्रौढ़  इन

 की  ठीक  कोमल  ated  के  लिये  आगे  खोज  आवश्यक होगो  |

 जिला  गढ़वाल

 (१)  gate  भूभंडारों  को  खोज  की  गई
 ।

 कोई  भी  भूभंडार  श्रमिक  रूप  से
 लाभप्रद

 नहीं  पाया  गया
 |

 (२)  के  समीप  सुई  की  तरह  खड़िया  मिट्टी

 '

 के  भूमंडार  देखे

 गये  ।  यह  भू भंडार  ग्रार्थिक  रूप  से  लाभप्रद  नहीं हैं

 (३)  whe  कौर  घाट  —
 घाट

 के
 समीम  हैमाटाइट  के  छोटे  छोटे  लैन्स

 खोजे  गये  परन्तु  इन  का  कोई  महत्व  नहीं  देखा गया  |

 (*)  ग्वॉलदाम  भारतीय
 भूगर्भीय  सर्वेक्षण

 विभाग
 के  भौवृत्तिकी  शास्त्रों

 ने
 कच्चे

 तांबे  के  लिये  ग्वालदाम के  समीप  एक  पुराने खनि  मुख  की  जांच  की  लेकिन

 कच्चे  तांबे  के  कोई  चिन्ह  नहीं  पायें  जा  सके  ।  भू  भंडारों  पर  भ्रच्छी  प्रकार  कायें

 कर  लिया  गया  है  ।

 टिहरी  गढ़वाल  कौर  देहरादून

 भारतीय  भूगर्भीय  सर्वेक्षण
 विभाग  के  PAAQ—AY  के  क्षेत्रीय-कार्येक्रम में  जो  इन  जिलों  में  की

 जाने  वाली  कुछ  खोजें  सम्मिलित की  गयी  थीं  वे  भ्रमण  स्थानों  की  प्रतीक  ग्रावश्यक  खोज  के  कारण  पूरी

 नहीं  की  जा  सकें  ॥

 संचित  मात्रा  को  साबित  करने  के  लिये  जो  खोजें की  जा  रही  हूँ  उन  के  समाप्त  हो  जाने  के

 बाद
 खनिज  भूभंडारों  के  खनन  के  लिये  चरागे  बढ़ने  का  कार्यक्रम  बनाया  जायेगा  ।

 (7)  PeYo-Ns F के  क्षेत्र में  काम  करने  के  समय  में  जो  खोजें  करने  का  प्रस्ताव  है  उन  का

 विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।  परिशिष्ट  ३,  अनुबंध  संख्या  ox]

 संयुक्त  स्कन्ध  समवाय

 1१३३६.  f

 [  श्री  नथवानी
 :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 समवाय  ce OS  की
 घारा  २३५  २३७  के

 odie  प्र्
 तक  कुल  कितने

 संयुक्त स्कन्ध  सेवायों  के
 कॉर्न-कलाप  की  जांच

 की  गयी

 क्या  उपर्युक्त  जांच  संबंधी  प्रतिवेदन दिये  जा  चुके  कौर

 इन  प्रतिवेदनों  पर  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही
 की  है  !

 मूल  wit  में

 RGypsum

 Adit



 लिखित  उत्तर  २१३३ &  १९५७

 वित्त  मंत्री  fo  त०  कृष्णमाचारी )  ११  समवायों  को
 घारा  २३५

 के  ada  कौर  २  की  धारा  २३७  के  ॥

 ८  मामलों के  विषय  में  निरीक्षकों के  प्रतिवेदन प्राप्त  हो  गये  हैं  ।

 २  मामलों में  मुकदमा  दायर  करने  के  लिये  हिदायतें  दी  जा  चुकी  हैं  प्रौढ़  २  प्री
 र

 मामलों

 में  इसी  श्रामण्य  की  हिदायतें  दी  जा  रही  हैं  ।  एक  मामले  में  कुछ  भी  कार्यवाई  करने  की  आवश्यकता

 नहीं  प्रतीत  हुई  दूसरे में  पायी  गयी  अनियमितताओं  को  शुद्धि  के  लिये  उन  को  कौर  समवाय  का

 नश्नाकुध्ट  किया गया  है  ae  २  मामलों  पर  विचार  किया  जा  रहा

 सयुक्त  स्कन्ध  समवाय

 श्री  मरार का

 1१३३७
 श्री  नथवानी

 क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 समवाय  अ्रधिनियम  की  धारा  AC)  श्र  २६८ के
 अवान  कथित  अत्याचार

 सुप्रबन्ध  के  कितने  मुकदमे  अदालतों  में  दायर  किये  गये

 कितने  मामलों  में  सरकार  ने  अदालत  कोने
 अभ्यावेदन

 भेजे
 द्रोह

 इन  मुकदमों का  क्या  परिणाम  हुमा है  ?

 वित्त  मंत्री  ति०  to  कृष्णमाचारी )  सतीस  |

 ग्यारह |

 ग्यारह  में  से  दो  मामलों  में  सेवायों  का  कार्य  चलाने  को  व्यवस्था  करते  हुए  अन्तरिम

 आदेश  निकाल  दिये  सात  मामलों में  अदालत  के  निर्णय  को  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  श  दो  मामलों

 में  संबंधित  पक्षों  ने  प्रयास  में  समझौता  कर  लिया  है  शरीर  मुकदमे  वापिस  ले  लिये  हैं
 हूँ  ।

 भ्रनसुचित  जातियों  का  कल्याण

 १३३८.  श्री fo  ला०  बाईपास  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  as  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  कया  यह

 सच  है  कि  राजस्थान  के  आदिवासी  क्षेत्रों  में  बसने  वाले  भ्रनुसुचित  जातियों  के  लोगों  को  केन्द्रीय  एवं

 राज्य-सरकारों  द्वारा  दो  जाने  वाली  सुविधायें  जसे  नौकरियों  में  सुरक्षित  नलों

 का  कान व  कृषि  सम्बन्धी  सुविधायें  arta,  नहीं  मिल
 रहो  हैं

 ?

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  :  जी  यह  सच  नहीं है  ।  सारे  राजस्थान  में  बसने

 वाली  भ्रनुसूुचित  जातियों  को  एक  सो  हो  सुविधायें  मिलता हैं  चाह ेवे  ग्रा दिवा सी  क्षेत्रो ंमें  रहती  हों

 था  उस  से  बाहर ।

 बीकानेर  के  भूतपूर्व  सेनिक

 १३३९.  थी प०  Alo  बारुपाल  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है
 कि  भूतपूर्व  बीकानेर  राज्य के  भूतपूर्व  सैनिकों को  जिला  गंगानगर  के

 नहरी  क्षेत्र  की  भूमि  में  बसाया  गया  ;

 यदि  तो  ऐसे  कितने  भूतपूर्व  सेनिक  कौर  प्रत्येक को  कितनी  जमीन दी  गई  है

 कौर

 म्रंग्रेजी  में

 282  L.S.D
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 इन  सैनिकों  में  कितने  शादी  श्र  on  तत  जाति के  लोग
 a

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री
 :  हां  ।

 ११७  भूतपूर्व  सैनिकों  को  इस  प्रकार  से  भूमि  बांटी  गई  है

 भूतपूर्व  सैनिकों  कौ  संख्या  लगभग  एकड़  भूमि

 प्र  प्रत्येक को  १०  एकड ़।

 प्रत्येक  को  १७  २१  एकड़  के  दर्मियान

 प्रत्येक  को  ५  शर ८  एकड़  के  दर्मियान  | 20.0

 सूचना  सहज-प्राप्य  नहीं  है  |

 भ्रंत्राष्ट्रीय  श्रौद्योगिक  विकास  सान फ्रांसिस्को

 १३४०.  श्री  धी नारायण  दास
 :

 क्या  feral  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  भारत  ने  सान फ्रांसिस्को  में  हाल  में  हुए  श्रन्तर्राष्ट्रीय  प्रौद्योगिक  विकास  सम्मेलन  में

 भाग  लिया

 यदि  तो  किस  रक  )

 सम्मेलन  में  भाग  लेने  वाले  सरकारी  प्रतिनिधियों  का  चुनाव  किस  ढंग

 से  gat

 क्या  भारतीय  प्रतिनिधियों ने  सम्मेलन  से
 लौटाने

 के  बाद
 सरकार

 को  कोई  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत  किया  है  ;  wk

 यदि  तो  उस  के  मुख्य  पहलू  कया  हैं
 ?

 वित्त  मंत्री  ति०  To  )  से  (  ग  )  भारत  सरकार  के  किसी  भी  प्रतिनिधि

 नें  सम्मेलन में  भाग  नहीं  लिया
 ।

 भारत  के  रिज  बेक  के  गवर्नर  के  पास  सीधे  निमंत्रण  श्राया

 जिसे  उन्होंने  भारत  सरकार  से  परामर्श  कर  के  स्वीकार  कर  लिया  |  सरकार  को  मालूम  है  कि  सम्मेलन

 के  संयोजकों  ने  भारत  के  कुछ  प्रमुख  व्यापारियों  के  पास  भी  सीधे  निमंत्रण  भेजे  जिनमें  से  कुछ  ने

 सम्मेलन  में  भाग  लिया  ।

 द्वार  सम्मेलन में  भाग  लेने  वाला  कोई  भी  व्यक्ति  इस  बात के  लिये  बाध्य  नहीं

 हैं  कि  वह  सम्मेलन  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को  रिपोर्ट  दे  ।  लेकिन  वित्त  मंत्री  को  सम्मेलन में  भाग  लेने

 वाले  भारतीयों में  से  कुछ  के  भाषणों की  प्रतियां  प्राप्त हुई  हैं  ।

 इन्फ्लुएंजा  का  टोका
 *"

 थी  श्रीनारायण  दास  :

 1१३४१.
 शी  राजा  रमण

 :

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  at  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  सैनिक  चिकित्सा  भ्रधिकारीगण  इन्फ्लुएंजा  से  बचाव  के  लिये  श्राम्डे  फोर्सेज

 मेडिकल  पुना  में  कोई  प्रामाणिक  टीका  बना  रहे  हैं  ;

 मूल  asi  में

 55.11  Influenza  Vaccine.
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 इस  रोग  की  रोकथाम  में  इस  टीके  की  उपयोगिता  कौर  प्रभाव  शक्ति
 की

 परीक्षा कर  ली  गयी  है  ;

 यदि
 तो

 क्या  परिणाम  निकले  हैं  ;  शौर

 क्या  इसमें  से  कुछ  टीके  असैनिक  उपयोग
 के

 लिये  दिये  गये  हें
 ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री
 :  इन्फ्लुएंजा  के  जिस  विष  के  फलस्वरूप

 हाल  ही  में  भारत  में  जो  इन्फ्लुएंजा  महामारी  फली  पूना  के  भ्रामक  फोर्सेज  मेडिकल

 कालेज  में  १९५७  से  ही  उसके  लिये  इन्फ्लुएंजा  को  टीका
 बनाया जा  रहा

 हां  ।

 परीक्षण  सफल  हुए  हैं  ।

 नहीं
 ।

 teaver.  श्री  हेम  राज
 :  क्या  दिक्षा  wk  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  बताने  की

 करेंगे  कि

 PEXYI—NS  के  दौरान  में  प्रत्येक  राज्य  से  अनुसूचित  अनुसूचित

 झ्रादिम  जातियों  भर  पिछड़े  वर्गों  के  छात्रों  से  छात्रवृत्तियों  के  लिये  कुल  कितने  कितने

 म्रावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ;

 प्रत्येक  राज्य  के  कितने  कितने  भ्रावेदन  स्वीकार  किये  गये  ;  ak

 इन  आवेदनों  पर  QEXV—US  के  लिये  कितनी  कितनी  राशि  की  छात्रवृत्तियां

 मंजूर की  गयी  हें  ?

 दिक्षा  शौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय में
 राज्य-मंत्री  का०  ला०  :

 और  लोक  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता है  जिसमें  भ्रनुसुचित

 प्रनुसुचित  ख़ादिम  जातियों  प्रौढ़  पिछड़े  वर्गों  के  बारे  में  पृथक्‌-पृथक्‌  जानकारी  दी  हुई  है  ।

 परिशिष्ट  ३,  अनुबंध  संख्या  १०६]

 मंजूर  की  गयी  छात्रवृत्तियों  की  राशि  2,20,52%,000

 मंजूर  की  जाने  छात्रवृत्तियों  की  राशि  BELG, 000

 कुल  जोड़
 2,00,00,000

 जीवन  बीमा  निगम

 1१३४३.  श्री  जाघव
 :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 bad
 क्या  यह  सच  है  कि  एकक  ने  ge  १९४५६  के  बाद  में

 mit  १  १९५७  के  पहले  पदाधिकारियों  की  विशेष  पदोन्नति की  है  ;

 मूल  अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  क्या  सरकार  सभा-पटल
 पर  एक  विवरण  रखने  को  कृपा  करेगी

 जिसमें  इन  पदाधिकारियों  का  विशेष  पदोन्नति  का  उनकी  श्रहंतायें  ak  सेवा

 की  शादी  दी  हुई  हो  ;

 क्या  ऐसी  विशेष  पदोन्नति  करने  से  पहले  उसके  लिये  सरकार  की  मंजूरी  ले

 ली  गयी  थी  ;  कौर

 क्या यह  सच  है  कि  मुख्य  पदाधिकारियों  के  लिये  विशेष  वेतन  वृद्धि  मंजूर  करने

 के  अनुरोध  कछ  प्रत्य  एककों  के  अमरीक  से  भी  प्राप्त  हुए  थे  कौर  इन्हें  स्वीकार कर

 दिया  गया  था  ?

 वित्त  मंत्री  ति०  ao  :  नहीं  |

 कौर
 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होते

 ।

 किसी  अभिरक्षक  से  किसी
 भी

 एकक  के  मुख्य  भ्रधिकारियों  के  लिये  वेतन  वृद्धि

 मंजूर  करने  के  wc  नहीं  प्राप्त  हुए
 |

 मणिपुर  प्रशासन

 1१३४४.  श्री  ल०  wal  fag  :
 क्या  गह-कराये मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि  ध

 पांच  स्थानीय  मनीपुर  दैनिक  पत्रों  को  g EYY-YE,  PEX—XY  कौर

 QXO F HATA, से  १९६५७  तक  के  दौरान  में  कुल  कितने  विज्ञापन  दिये  गये  कौर  मनीपुर

 प्रशासन द्वारा  निकाली  गयी  झधिसुचनाझं कौर  प्रेस-विज्ञप्तियों  के
 विज्ञापन  शुल्क के  लिये

 कितनी  का  भुगतान  किया  गया  ;

 इन  अवधियों  में  प्रत्येक  दैनिक  पत्र  को  कुल  कितने  कितने  विज्ञापन  दिये

 गये  थ े?

 मंत्री  गो०  ब०  :  कौर  लोक  सभा-पटल  पर

 द  |
 जाता  है  जिसमें  यह  आंकड़े  दिये  हुए  हूँ  परिशिष्ट ३,  अनुबंध

 संख्या  Roig |

 पत्र का  नाम  विज्ञापनों  की  कुल  संख्या

 दि  प्रजातन्त्र  lav
 9X

 दि  नागरी  PRA

 ११३

 दि  र  एक  भी  नहीं

 दि  सीमान्त  पत्रिका

 प्राइमरी  स्कूल  के  चौकीदार

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दि  रख  श्री ले०
 mat  :

 क्या  दिक्षा
 और  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह

 क्या  यह  सच  कि  मनीपुर  एके  प्राइमरी सकल  के  चौकीदार  का

 वेतन  ३  रुपये  प्रतिमास हैं

 अग्रजा म

 La on
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 यदि  तो  क्या  सरकार  को  मालूम
 है  कि  यह  वेतन  बिल्कुल  अपर्याप्त है  प्रौढ़

 उसके पद  के  उत्तरदायित्व  के  भ्रनुरूप  नहीं  है  ;  AK

 क्या  सरकार  इस  त्रुटि  को  दूर  करने  वाली  है
 ?

 दिक्षा ak  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  (Sto  का ०  लाठ

 धीमा ली )  लोक  '  सभा-पटल  पर  विवरण  रखा  जाता  हैं
 ।

 परिशिष्ट  ३,  श्रनबंध  संख्या  १०८]

 मणिपुर में  नालों

 1१३४६.  श्री  ले०  wat  fag:  :  क्या  गृह-कार्य
 मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 मनीपुर  में  नेपालियों  की  आबादी  कुल  कितनी  है  ;

 बप  गई  हत  है  कके  वे सामाजि  ओं

 आत

 इष्टि  से  होग  के  फारस
 कष्ट  पा  रहे  हें  ;

 ?
 क्या  सरकार  मनीपुर  में  नेपालियों  को  जातियो ंमें  शामिल करने  वाली

 जनगणना पंगत-कार्य  मंत्री  गो०  २८६०  (१९५१

 क  अनुसार )

 जी  टू
 ay  |

 wet
 उत्पन्न  नहीं  होता

 |

 पीने  पानी  में  जहर  मिलाना

 ब०
 स०

 द्

 1१३४७.  ९  श्री  रघुनाथ

 स्वर्ग

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दो  पाकिस्तानियों  ने  काइमीर  स्थित  भारतीय  सेनाओं  के  पीने  के  पानी  में

 जहर  मिलाने  की  कोशिश  की  थी

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  ब्यौरा  है  ;  धौर

 पाकिस्तानी  एजेन्टों  की  इस  प्रकार  की  विध्वंसात्मक  कार्यवाहियों  को  रोकने  के

 लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं
 ?

 यह  विषय  अभी प्रतिरक्षा  उपमंत्री  |  भोर  (@)

 विचाराधीन हैं  ।

 लोक  सभा  में  मह  जानकारी  प्रकट

 करना
 लोक  हित

 में  नहीं  है
 ।

 भूल  aes  में
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 भारत  में  झमरोकी  पूंजी  विनियोजन

 1१३४८.  श्री  कौडियाल
 :

 क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 १६५१  से

 tEXR  तक

 भारत  में  भ्र मे रिका  से  कितनी  गैर-सरकारी  पूंजी  प्रत्येक  वर्ष  में  विनियोजित की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्री  (at  fo  wo  प्रां कड़े  संग्रहित  किये  जा  रहे  हैं

 कौर  ate  ही  लोक  सभा  के  पटल  पर  रख  दिये  जायेंगे
 ।

 विदेशों में  sa  निदान

 1१३४९.  श्री  qua  सिंह
 :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  safe  में  प्रयुक्त  करने  के  लिये  तक  कितने

 सामान  कौर  उपकरण  खरीदने  विदेश  भेजें  गये  हैं  ;

 इन्हें  बाहर  भेजने  की  व्यवस्था  किस  मंत्रालय
 द्वारा

 की  जाती

 कितना  शौर  किस  किस  प्रकार  का  सामान  खरीदा  गया  है
 ?

 वित्त  मंत्री  ति०  त०  जानकारी  एकत्रित  को  जा  रहो  दै

 ait  यथासम्भव  शीघ्र  ही  लोक  सभा  के  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 कार  निकोबार व्यापार  समवाय

 (  डा०  राम  सुलग  fag
 :

 1१३५०  4  श्री  सि०  सहगल
 :

 श्री  रघुनाथ fag  :

 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 निकोबार  द्वीप  at  कार  निकोबार  व्यापार  समवाय  के  कितने  भागीदारों

 को  मासिक  वेतन  अथवा  भत्ता  मिलता  है  शर  वेत नन स्तर  शादी  हैं  ;

 इस  समवाय  को  प्रथम  वर्ष  में  कितना  वास्तविक  लाभ  हुमा  है  ;

 प्रथम  वर्ष  में  समवाय  ने  कितना-कितना  खोपरा
 ak  सुपारी खरीदी  ark

 बेची है  ;  ak

 समवाय  द्वारा
 fara  गये  व्यापार

 के
 सिलसिले

 में  खोपरा  AIX  सुपारी  प्रति

 पौण्ड  कितना  पड़ता  हे
 ?

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ब०  से  जानकारी  एकत्रित

 की  जा  रही  है  ai  उपलब्ध  होते
 ही

 लोक  सभा  के  पटल

 पर

 रख  दी  जायेगी
 ।
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 अन्दमान को  पुनर्वास  ऋण

 fr  राम  सुभग  fag:
 ९३२४१

 थो  ato  सि०  सहगल :

 क्या  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विगत  महायुद्ध  में  अन्दमान  द्वीप  पर
 जापानी  अधिकार  के

 परिणामस्वरूप

 जिन  लोगों  को  हानि  सहनी  पड़ी  थी  उनके  लाभार्थ  सरकार  ने  पुनर्वास  ऋण  स्व्रोकृत  किया

 यदि  तो  ऋण  की  कुल  कितनी  रकम  है  कौर  वह  किस  तारीख  को  स्वीकृत

 किया गया  था  ;

 इस  ऋण  को  प्राप्त  करने  के  लिये  कितने
 आवेदन  प्राप्त हुए  थे  कौर  कितने

 शथ्रावेदन  स्वीकृत  किये  गये  ;

 श्रावेदनकर्ताग्रों को  स्वीकृत  ऋण  की  कुल  राशि  कितनी  है  ;  श्रमी  तक
 कितनी

 रकम

 वितरित  की  गई  है  झर  कितने  आवेदकों  को  यह  मिली  है
 ?

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ह्०  हां  ।

 १२  "EY  को  ५  लाख  रुपये  स्वीकृत  किये  गये  थे
 ।

 उस  में  से  दो-तिहाई

 ब्याजरहित  ऋण  के  रूप  में  दी  गई  थी  एक  तिहाई  aera के  रूप
 में

 दिया  गया  |

 ate  भ्रपेक्षित  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  भ्र ौर  प्राप्त  होते  ही  लोक  सभा

 के  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 भ्रन्दसान द्वीप  का  परिवहन  विभाग

 S  श्री श्र०  सि०  सहगल
 १३४५२

 ‘Lato ta gat fag राम  सुभग  fag

 क्या  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 अन्दमान  द्वीप  के  परिवहन  विभाग  में  ट्रक  र  हलकी  परिवहन  सवारियों  जिन

 में  y  हंडरवेट की  कारें  शादी  सम्मिलित  संख्या  कितनी  है

 अधिकारियों  के  नाम  क्या  हैं  उन  में  से  प्रत्येक  को  दी  गई  १५  हंडरवेट वाली  कारें

 जीपें  aif  की  अलग-प्रलय  संख्या  कितनी  है

 क्या  यह  पदाधिकारी  शीरानी  रोजमर्रा  की  यात्रा  का  फासला  प्रयोजन  रखते

 इस  विभाग  का  कुल  वार्षिक  व्यय  कितना  है

 इस  खर्च  में  पेट्रोल  की  कितनी  कीमत  भ्रन्तग्रेस्त  है  ;  और

 ब्लेयर  की  नगरपालिका  सीमा  के  बाहर  उस  के  भीतर  अ्रधिकारियों की

 जपा

 सद

 ने  इत  पतियों  यी  की  है  उस  का  अलग-अलग  ब्यौरा  कया  @?

 मूल  wish  में

 Gratio  gran!
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 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  wo  :

 हलकी  परिवहन  सवारी  गाड़ियां--

 बसें--

 परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  १०९]

 लोक-सभा  के  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है
 ।

 हां  ।

 चार  लाख  weet  हजार  रुपये
 ।

 पेट्रोल  पर  औसत  वार्षिक  व्यय  एक  लाख
 ५३

 हजार  रुपये
 ।

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  श्र  प्राप्त  होते  हीਂ  लोक-सभा  के  पटल  पर  रख  दी

 जायेगी  ।

 श्री स०  स०  बुर्जों
 TRRRR

 बो  तंगा मणि

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रतिरक्षा  संस्थानों में  भ्रष्टाचार के
 मामलों

 की  जांच  के  लिये  एक  भ्रष्टाचार

 निरोधक  समिति  नियुक्त  करने  का  प्रस्ताव  है  ;  शौर

 यदि  समिति  की  रचना  किस  प्रकार  होगी
 ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री
 :

 नहीं
 ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 कानपुर  विमान  बल  कन्द  के  सैनिक  कमंचारो

 1१३५४.  श्री  स०  Ho  बनर्ज
 :

 कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  कानपुर  स्थित  विमान  बल  केन्द्र  के  असैनिक  कर्मचारियों को  सैनिक  परेड  में

 सम्मिलित होने  के  लिये  कहा  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  किन  विनियमों  के  ऐसा  किया  जा  रहा  है
 ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री
 :  नहीं  ।  किन्तु  कुछ  भ्र सैनिक

 कामना

 रियों

 ने  परेड  में  भाग  लेने  की  इच्छा  प्रकट  की  थी  उन्हें  ऐसा  करने  की  दी  गई  है  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 कॅरियर  उत्पादन  शुल्क  विभाग

 १३५४५.  थी  गोहन  स्व कप
 :

 कया  बिरा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  विभाग  के  faerie  को  यह  अधिकार

 है  कि  वे  बिना  कुछ  दिये  फैक्टरियों  की  मोटरगाड़ियां  काम  में  लायें  सरकार  से  यात्रा  भत्ते  शर

 निक  भत्ता  लें  ;  शौर
 ह ा

 मूल  अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  ऐसे  वाहनों  का  दुरुपयोग  करने  केਂ  लिये  गलत  तरीके

 भत्ता  भत्ता  लेने  के  लिये  १९५७  में
 अब

 तक  कितने  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की

 गई
 ?

 वित्त  मंत्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  )  :  सामान्य नियम  के  निर्णय  केन्द्रीय  उत्पादन

 शल्क  विभाग  के  अधिकारियों  को  फैक्टरियों  की  मोटरगाड़ियां  काम  में  लाने  की  मनाही  है  ।  प्रसारण

 परिस्थितियों  में  जब  कभी  इन  अधिकारियों  को  ऐसी  मोटरगाड़ियां  मांगने  के  लिये  बाध्य  होना

 पड़ता  है  तो  मील  भत्ता  मांगने  से  पहले  उन्हें  मोटर  की  सवारी  का  वच  करना  पड़ता  है  ।  यदि

 सवारी  खर्चे  नहीं  किया  गया  है  तो  मील  भत्ते  की  मांग  नहीं  की  जा  सकती  ;  लेकिन मील  भत्ते

 के  दैनिक  भत्ता  दिया  जा  सकता  है  ।

 सरकार  के  सामने  अभी  तक  ऐसा  कोई  मामला  नहीं  कराया
 ।

 सिक्योरिटी  नासिक

 ६  श्री  जाघव  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गवर्नमेंट  सिक्योरिटी  प्रेस  नासिक--जिस  में  करेंतो  नोट  प्रेस  ak  सेन्ट्रल

 प्रेस  भी  सम्मिलित  में  १९  ५१  से  ले  कर  राज  तक  की  प्रविधि  में  चोरी  हिसाब

 में  गड़बड़ी  की  घटनाओं  की  संख्या  कितनी
 में  भ्रन्तप्रस्त  रकम  ae  बट्टे  खाते  लिखी

 गई  राशियों  का  पूर्ण  ब्यौरा  दिया  गया  हो

 अपराधियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  इंस  प्रकार  की  घटनाओं  की

 afa  रोकने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हें  ;

 rev से  १९५१  के  बीच  चोरी  की  कितनी  घटनायें  हुईं  ate  इन  में  कितनी  रकम

 wae  थी  ?

 मंत्री
 ति०  त०

 कौर  चोरी  की  दो  घटनायें थीं

 जिन  का  ब्यौरा इस  प्रकार  meas

 (१)  स्टाम्प  प्रेस  में  लेखा  विभाग  में  तिजोरी  से  एक
 ी

 द्वारा  १५,०१०  रुपये  चुराने

 की  एक  कथित  घटना  rex  में  हुई  ।  इस  में  से  ८,०००  रुपये  बाद  में  प्रेस

 की  एक  इमारत  की  छत  पर  मिल  गये
 ।

 शेष  9,020  रुपये  बट्टे  खाते  लिख  दिये  गये  ।

 अपराधी  पर  मुकदमा  चलाया  गया  था  किन्तु  टेकनीकल  श्राघारों  पर  न्यायालय

 द्वारा इसे  मुक्त  कर  दिया  गया  ।  किन्तु  जांच  के  दौरान  यह  मालूम  होने  पर

 वह  सज़ायाफ्ता  है  उसे  नौकरी  से  बख् वस्त  कर  दिया  गया  ।

 (2)  करेंसी  नोट  प्रेस  के  एक  मजदूर  द्वारा  १०-१०  रुपये  के  नोट  छापने  के  कागज

 की  सौ  ate  चुराने  की  कथित  घटना  फरवरी  yy  में  घटी  ।  अपराधी  पर

 मुकदमा  चलाया  गया  उसे  प्रारम्भ  में  सजा  भी  हुई  किन्तु  सैशन  कोर्ट
 ने

 श्रपील

 में  उसे  मुक्त  कर  दिया  ।  तथापि  उसे  नौकरी  से  अलग  कर  दिया  गया  इस

 मामले  में
 ४०

 रुपये  बट्टे  खाते  लिखे  गये
 ।

 ya  wast में
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 इन  घटनाक्रमों  के  भ्र ति रिक्त  प्रेस  कमेंचारियों  द्वारा  बेकार  टाट  के  टुकड़े  तांबे  क

 टीन के  टुकड़े  सरकारी  सम्पत्ति  चुराने  अथवा  चुराने  की  कोशिश  करने की  १०  घटनायें हुईं
 |

 इन  में  जो  हानि  हुई  वह
 किचन थी  कौर उसे  बट्टे

 खाते
 लिखने  का  wet  उत्पन्न  नहीं  हुमा  |

 सम्बन्धित  कर्मचारियों  को  विभागीय  जांच  के  cea  नौकरी  से  wert  कर  दिया  गया  ।

 इस  प्रकार  की  प्रत्येक  घटना  के  प्रात  प्रेस  की  सुरक्षा  व्यवस्था  का  पुनर्विलोकन कर  उसे

 za  कर  दिया  गया  ताकि  भविष्य  में  ऐसी  घटनायें  न  होने  पायें  ।

 इस  ब्यौरे  में  बे  घटनायें  सम्मिलित  नहीं  हैं  जिन  की  भ्र भी  जांच  की  जा  रही  है  ।

 १९४७  से  REX  तक  की  में  चोरी  की  कुल
 ८

 घटनायें  हुई  ।  इन  में  से  एक

 घटना  कोरे  कागज  चराने  केਂ  सम्बन्ध  में  है  ;  यदि  इस  कागज  को  नोट  छापने  के  लिये  प्रयुक्त  किया

 जाता  तो  इन  नोटों  की  कीमत  लाख  रुपये  होती  |  ७  मामलों  में  सरकार  की  हानि  नगण्य  थी

 कौर  किन्हीं  स्थितियों  में  कोई  हानि  ही  नहीं  हुई
 ।

 नासिक  के  सिक्योरिटी प्रेस

 1१३५७.  श्री  जाघव
 :

 क्या  feet  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  नासिक  में  सिक्योरिटी  करेंसी  नोट  प्रेस  ae  सेन्ट्रल  स्टाम्प

 ‘Sa  के  एक  स्टोर  में  हाल  ही  में  लग  गई
 थी

 यदि
 तो

 स्टोर  भ्र  स्टाक  में  कितनी  क्षति  हुई  ;
 ah

 कौन-कौन  से  रिकार्ड  भस्मीभूत  हो  गये
 ?

 मंत्री  ति०  त०  at  हाल  ही  मे ंमें  नहीं  fara

 FEN  में  स्टाम्प  प्रेस  के  कच्चे  माल  वाले  स्टोर  में  प्राग  लग  गई  थी  ;

 इस  घटना में  ६२,५५३  रुपये
 कराने  ६  पाई  की  हानि  का  अनुमान  था

 |

 art
 में

 भस्म  होने  बाले  रिकार्डों
 में  बिना  मूल्य  के  स्टोर्स  इम्प्रेस  वाउचर

 गट  पास

 सिक्योरिटी  नासिक

 1१३४८  श्री  जाघव  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 प्रेस  के क्या  करेंसी  नोट  प्रेस  कौर  सेन्ट्रल  स्टाम्प  प्रेस  सहित

 कार्य  के  निरीक्षण की  कोई  पद्धति  बद्ध  व्यवस्था

 इस  विभाग  के  कार्य-संचालन की  जांच  के  लिये  कब-कब  निरीक्षण  किया  जाता

 है

 fra  मंत्री  fro  ao  :  संगठन  तथा  रीति  विभाग के  अघिकारी

 समय-समय
 पर  इन  संस्थाओं  कार्य  का

 निरीक्षण
 करते  हैं

 ।

 निरीक्षण
 वर्ष  में

 सामान्यतया  एक  बार
 किया  जाता  है

 ee
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 त्रिपुरा  में  टाइल  बनाने  का  कारखाना

 1१३५६.  श्री  दीदार  क्या  गृह-कार्य  मंत्री यह
 बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  त्रिपुरा  में  छत
 के  टाइल  बनाने

 का
 कारखाना  स्थापित  करने  की

 योजना  बनाई  कौर

 यदि  तो  क्या  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  यह  कायें  area  करने
 के

 लिये

 कोई  राशि  उपलब्ध  की  जायेंगी  ?

 मंत्री  गो०  ०  att

 ati  चार  यूनिट  स्थापित  करने  के  लिये  मंजूरी  दे  दी  गई
 जिनमें  से

 प्रत्येक  पर  ७४५००  रुपये  लागत  एक  यूनिट  PEAKE  में  स्थापित हो  जायेगा

 हिन्दी  पारिभाषिक  शब्दावली

 १३६०.  थी
 क०

 मे  मालवीय  :  क्या  शिक्षा  भ्र ौर
 वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह

 बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हिन्दी  में  पारिभाषिक  दादों  का  निर्माण  कार्य दुत  गति
 से  सम्पन्न

 हो  सके  इस  दृष्टि से  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना-काल
 में

 पांच  विद्वेष  भ्र धि कारियों
 कौर  पचास

 सहायकों  की  नियुक्ति की  जाने  वाली  थी  ;

 इस  सम्बन्ध मैं  जब  तक  कितनी भ्र ौर  किस  प्रकार  की  नियुक्तियां  की
 गई  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  इस  दिया  में  कब  तक  कदम  उठाये  जायेंगे
 ?

 दिक्षा  ate  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  का०  ato
 :

 वर्तमान  अमले  को  बढ़ा  कुल  पांच  विशेष  अ्रधिकारी  कौर  पचास  श्रनुसंधघान  कर

 दैनिक  प्रस्ताव  था  ।

 दूसरी  पंचवर्षीय  area  होने  से  तक  सात  श्रेनुंसंघान  सहायक

 भरती  किये जा  चुके  इससे  हमले  की  संख्या इस  समय  तीन  विशेष
 अधिकारी  छत्तीस

 श्रतुसंघान  सहायक  हो  गयी है

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 पिछड़े  वर्गों  के  लिये  भवन

 १३६१.  श्री  घ०  भ०  मालवीय :  कया  गृह-कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 भूतपूर्व  मध्य  भारत  के  ख़ादिम  जाति  सामूहिक  कल्याण  केन्द्रों  और  अन्य  पिछड़े

 वर्गों कल्याण  केन्द्रों  के  लिये  प्रथम  पंचवर्षीय योजना  के  भ्रन्तर्गत  भवन  निर्माण के  लिये  कितनी

 रानी की  व्यवस्था  की  गई

 ख़ादिम जाति  शर  पिछड़े
 ait

 के
 लोगों

 के लिये  उक्त  योजना के  श्रन्तगत  कुल  कितने

 कल्याण  केन्द्रों  के  भवनों  का  निर्माण  किया  जाने  वाला  था  इसी  अवघि  में  कितने  भवनों  का

 निर्माण किया

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  श्रेवर्िं  में  निर्माण  किये  जाने  वाले  भवनों  में  से  कितनों  का

 ee
 निर्माण  नहीं  हो  सका  कौर  इसके

 520
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 निमित  भवनों  के  लिये  मंजूर  की  गई  राशि  व्यतीत हो  चुकी  है  या  उसे  लौटा

 गया  है  या  उसका  विनियोग  कहीं  अन्यत्र कर  लिया  गया  है  ;

 ये  प्रशिक्षित  भवन  कब  तक  बनकर  तैयार  हो

 क्या  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  ort

 ने  मध्य  भारत  क्षेत्र  के  दौर  के  समय इन  निमित  भवनों  की  जानकारी  प्राप्त  की

 यदि  तो  क्या  भारत  सरकार ने  राज्य
 सरकार  को  पंचवर्षीय  योजनावधि के

 झपूर्ण  कार्य को  पूरा  करने
 के

 लिये
 लिखा

 गृह-कार्य  मंत्री
 गो  ०  ब०  :  से  सूचना  राज्य  सरकार  से

 एकत्र की  जा  रही  है  प्राप्त  हो  जाने
 पर

 वह  सभा  पटेल  पर  रख  दी  जाएगी ।

 बाल  ध्रपराधी

 1१३६२.  श्री  ले०  शची
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  मनीपुर
 जेल

 में  बाल
 भ्रपराधियों

 को  बन्दी  रखने  के
 लिये  अलग

 स्थान

 eXY,  PERS  कौर  REX
 में

 गिरफ्तार
 किये  गये

 कौर  दण्डित
 होने  वाले

 बाल

 अपराधियों  की  संख्या  कितनी

 कितने  गिरफ्तार बाल  अपराधियों  को  प्रताड़ना  के  पश्चात  रिहा  कर  दिया

 क्या  इन  भ्रपराघियों  को  सुधारने  के  लिये  विशेष  व्यवहार  शभ्रपनाया  जाता है  yr

 कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०
 ब०

 जी हाँ

 २०५  Ve  ३५  ।

 २  2eug F ote ET में  घौर  दूसरा  १६४५७

 कौर
 उन्हें  प्राथमिक  दिक्षा  दी  जाती  ८  शौर  बुनाई  सिखाई  जाती  है  ।

 कर्मचारियों का  स्थायीकरण

 1१३६३.  श्रीमती  देवी
 :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री यह  बताने  की  GAT  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  ३१  १९४७  को  तथा  उससे  पर्व  भरती  किये  गयें

 मंत्रालयों  में  श्ननुसूचित  जातियों  के  सरकारी  कर्मचारी  अन्य  बातों  के  साथ  साथ  तीन  वर्ष  की

 नौकरी  पूरी  कर  लेने  पर  स्थायी  कर  दिये  गये  जबकि  १  Leys  को  तथा  उससे  पूर्व  भरती

 किये  गये  कमेंचारियों  को  इस  रियायत  से  वंचित  रखा  गया  है  ;

 यदि  तो
 पूर्ववर्ती  रादेश को  विस्तृत  कर

 देने
 पर

 2Ex2  भौर  PEXQ  में  कितने

 स्थायीकरण  केपी

 क्या  १  8&¥s  शौर ३१  १९५२  के  बीच  भरती  किये  गये

 ब्यक्ति १  gayi  से  queer  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  योजना  के  प्राथमिक  गठन

 में  स्थायी  कर  दिये गये

 att



 &  १९५७  लिखित  उत्तर  BVA

 यदि  तो  कया  उन्हें  पहले  से  स्थायी  कर  देने  के  विषय  में  कोई  ध्यान  दिया  गया  है  ;

 (=)  यदि
 तो  उसके

 क्या  कारण
 =

 क्या  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  योजना  में  उक्त  योजना  के  पुरःस्थापन  के  a

 निर्धारित ढंग  से  इन  कर्मचारियों  के  स्थायीकरण के  लिये  विशेष  उपबंध  रखा  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  उन्हें  निश्चित  प्रतिशत  में  स्थायी  करने के  लिये  कोई  कार्यवाही की

 गई  हे  ?

 ३१  १६४७  तक 1  गृह-कार्य  मंत्री  गो  ०
 ब०  पन्त  हां  ।

 भरती
 किये  जाने  वाले  भ्रनुसुचित  जाति

 के
 सदस्यों

 को  यह  विशेष  रियायत  at
 गई

 थी
 ।

 अपेक्षित  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 से  १  १९४८  के  पश्चात  नियुक्त  अनुसूचित  जाति के  असिस्टेंट

 जो  १  FEXQ  को  इसी  अवस्था में  थे  तर  जो  इसी  के  लिये  REYo  कौर

 १९५१  में  प्रायोजित  के  ग्रा धार पर  स्थायी  नहीं  हुए  उन्हें  उस  संवर्ग  के  नियमित

 अस्थायी  प्रतिष्ठान में  ले  लिया  गया  है  कौर ये  सब  उसके  च्  स्थायी  कर  दिये  गये  हें  अथवा

 शीघ्र  ही  स्थायी  कर  दिये  जायेंगे
 ।  १  १९५२  के  नियुक्त  किये  जाने

 वाले

 व्यक्तियों  को  उस  विशेष  प्रतियोगिता  परीक्षा  के  ग्रा धार पर  स्थायी  होने का  प्राप्त

 था  जो  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  भ्रनुसुचित  जातियों  के  लिये  ey  में  भ्र ौर  एक

 खुली  प्रतियोगिता  परीक्षा  PEAY  में  प्रायोजित  की  थी  ।  इन  दोनों  प्रतियोगी

 परीक्षाओं
 :

 में  भ्रनुसूचित  जाति  अ्रसिस्टेंटों के  लिये  श्रिया-सीमा  बढ़ा  कर  ३३  वर्ष  कर  दी  गई  थी  ।

 PeyXR
 को  अनुसूचित  जाति

 के  जो  लोग
 are  की  स्थिति  में  थे  ake

 उक्त  तिथि

 तक  कम  से  कम  एक  वर्ष  सेवा  शारवती  पुरी  कर  चुके  थे  वे  केन्द्रीय  सचिवालय  कलक
 सेवा के  प्रथम  कौर  द्वितीय  ग्रेड  में  उनकी  रचना  के  प्रारम्भ  से  ही  स्थायी बनने  के  त्र  थे  यद्यपि

 अनुसूचित  जातियों
 के

 व्यक्तियों
 के  लिये  इस  संकटग्रस्त  तिथि  को  कम  से  कम  तीन  वर्ष  को

 सेवा  अपेक्षित
 थी  ।  अनुसूचित  जातियों  के  जो  क्लिक  कलक  सेवा  के  रचना  काल  से  प्रथम

 द्वितीय  श्रेणी
 में  स्थायी  होने  के  पात्र  नहीं  थे  वे  सम्बन्धित  श्रेणियों  में  रिक्ति  के  विरूद्ध

 स्थायी  होने के  पात्र  हक  |

 राष्ट्रीय  पुस्तक  न्यास
 **

 १३६४.  श्री  गजे  प्रसाद सिंह  :  क्या  दिक्षा  धर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  पुस्तक  ट्रस्ट  द्वारा  कभी  तक  कितनी  पुस्तकें  प्रकाशित की  गई  ae

 प्रकाशित  करेगा ?

 क्या  राष्ट्रीय  पुस्तक  न्यास  अमेरिका  की  पाकेट  साइज  पुस्तकों  की  भांति  ही  रचनाएं

 दिक्षा  site  वैज्ञानिक गवेषणा
 मंत्रालय

 में  राज्य-मंत्री  Sto  का०  ला०  श्रीमाली  ):

 नहीं  ।

 कम  कीमत  पर  सत्साहित्य  के  प्रकाशन को  प्रोत्साहन  करने  के  लिये  सरकार  ने  एक

 gee  स्थापित  किया  ध  ह  cee

 मूल अंग्रेजी  में

 National  Book  Trust,
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 बुद्धਂ

 १३६५.  थी  श्रीधर  :  क्या  दिक्षा  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 साहित्य  अकादमी  द्वारा  warfare  नामक  पुस्तक  की  विभिन्न  भाषाओं  में  कितनी  कितनी

 प्रतियां  छापी गई  हें  ?

 शिक्षा  कौर  वैज्ञानिक  कीसवैटर  मंत्रालय  में
 राज्य-मंत्री  का०  ला०  श्रीमाली )

 :

 नामक  पुस्तक
 की

 विभिन्न  भाषाओं  में  प्रकाशित  प्रतियों
 की  संख्या  निम्नलिखित हैं

 प्रतियां

 3,000

 गुजराती  2,Yoo

 कन्नड़  3,000

 2,000

 सिन्धी  %,Yoo

 २,०००

 २,०००

 जीवन  बीमा  निगम

 1१३६६.  सरदार  इक़बाल  सिंह :  क्या  fea  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पंजाब में  जीवन  बीमा  निगम  के  कितने  कार्यालय  प्राइवेट  इमारतों  में  स्थित

 WI

 इन  कार्यालयों  को  सरकारी  wae  निगम  की  इमारतों  में  स्थानान्तरित  करने  के  लिये

 क्या  कदम  उठायें  गये  हें  ?

 |

 वित्त  मंत्री  fro  ao  :  १६  |

 यह  संभव  नहीं  है  कि  निगम  wat  कार्यालयों  को  सरकारी  भवनों  में  स्थापित  कर  सकेगा  |

 जो  fedora  कार्यालय  आजकल  किराये  की  प्राइवेट  इमारतों  में  निगम  उनके  लिये नई  इमारतें

 बनाने  उपयुक्त  इमारतें  खरीदने  का  विचार  रखता  है  ।  लेकिन  छोटे-छोटे  कार्यालय  किराये

 की  इमारतों में  ही  बने  रहेंगे  ।

 भारत  में  पाकिस्तानी  राष्ट्र जन

 1१३६७.  सरदार  इकबाल  सिंह
 :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 भारत में  eye AW mt में  प्रभी  तक  भ्र वेध रूप  से  वाले  पाकिस्तानी  राष्ट्र जनों  की

 प्रतिमाह संख्या  कितनी  है  ;  कौर

 कितने  व्यक्तियों  ने  पाकिस्तान  लौटने से  मना  कर  दिया है  ?

 fread  मंत्री  गो०  ग्रोवर
 जानकारी  एकत्रित

 को  जा  रही

 हे  प्रौढ़  उपलब्ध  होते  ही  लोक-सभा  के  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 मल  wast  में



 &  दिसम्बर  4  Ad 2४1  उत्तर  VWs

 भारतीय  नौसेना  द्वारा  एक  तलक बि णी
 te

 1३६८  सरदार  इकबाल  सिंह  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  नौसेना  एक  तलकर्षिणी  खरीदने  का  विचार  रखती है

 यदि  तो  यह  कितनी  कीमत  पर  कौर  किस  देश  से  खरीदा  जायेगा  ;  तौर

 यह  भारतीय नौसेना  को  कब  मिल  जायेगी
 ?

 उपमंत्री  रघुरामेया )  :  नही ं।

 उत्पन्न नहीं  होता  ।

 दन  उत्पन्न नहीं  होता  |

 सीमा  दीपक  विनियमन

 1१३६८  सरदार  इकबाल  सिंह  :  कया  कित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 पंजाब  भू  सीमा  शुल्क  विभाग  द्वारा  १६५६-५७  में
 सीमा  शुल्क  विनियमनों  के  उल्लंघन

 के  कितने  मामले  पकड़े गये  ;

 इनमें  कितनी  कीमत  का  सामान  अकालग्रस्त था  ;

 इस  सामान  का  निबटारा  किया  गया  ;  आर

 क्या  भ्रपराधियों को  दण्ड  दिया  गया  ?

 क्ति  मंत्री  ति०  to  PEYGHLY  में  पंजाब में  भ  सीमा  दीपक  aha

 कारियों  द्वारा  सीमा  शुल्क  विनियमों  का  उल्लंघन  करने  वाले  €  £०  मामले  पकड़े  गये  ।

 इन  में  €,०४,०७७ रुपये  का  सामान  ग्रन्तग्रेस्त था  |

 जब्त  शुदा  सामान  मोचन-दण्ड  देने  पर  सम्बन्धित  व्यक्तियों  को  दे  दिया  गया  झ्रथवा

 सामान  के
 मालिकों

 द्वारा
 मोचन-दण्ड

 न  देने  पर
 सार्वजनिक

 नीलामी  कर
 दी

 गई
 |

 जब्त  शुदा  सोना

 चांदी  सरकारी  टकसाल  में  भेज  दिया  गया  है  ।  जिन  दस्तूरों
 के  मोचन  का  उपबन्ध  नहीं

 है
 कौर

 जो  सआदत  जब्त  किये  जाते  हें  वे  भा  सार्वजनिक  नीलामी  के  माध्यम  से  बेच  दिये  जाते  हैं  ।

 GUY  अपराधियों  को  विभागीय  दण्ड  दिया  गया  इनमें  से  १०  के  विऋद्ध

 न्यायालयों में  भी  मुकदमें  चलाये  गये  ।

 राष्टीय  बचत  प्रमाण-पत्र

 1१३७०.  श्री  घोषाल  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पश्चिमी  बंगाल  से  राष्ट्रीय

 बचत  प्रमाण  पत्र  और  राष्ट्रीय  योजना  प्रमाण-पत्रों  की  बिक्री से  PEXS  १९५७  में  तक

 कितनी  रकम

 प्राप्त  हुई  है

 a  it

 28
 Dredger.
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 मंत्री  fro  ao  :
 इन  प्रमाण  पत्रों  की  पश्चिमी  बंगाल में  कुल

 इस  प्रकार  है  :

 लाख  रुपयों  में

 तक )

 PENS  REX

 राष्ट्रीय बचत  प्रमा  में  १  १९४५७  से  पुरःस्थापित किये

 जाने  वाले  वे  योजना  बचत  प्रमाण  पत्र  भी  सम्मिलित हैं

 नो
 मान  पत्रों  के  स्थान

 पर  areca  किये  गये

 दि

 ः

 |  USE  X,19€

 राष्ट्रीय  योजना  बचत  पत्र  gy  RR

 कुल  3,08  ०  र

 प्रतिरक्षा  संस्थानों  मे  हिन्दी  श्रध्यापफ

 १३७१.  श्री स०  म०  बनर्जी :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  विभिन्न
 प्रतिरक्षा

 संस्थानों  में  काम  करने  वाले  असैनिक  कर्मचारियों को  हिन्दी

 पढ़ाने  के  लिये  श्रघ्यापक  नियुक्त  किये  गये  हैं  ;

 यदि  तो  उनकी  कितनी  संख्या  है  ;  कौर

 हिन्दी  पढ़ने  वाले  कर्मचारी  कितने  हें
 ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री
 :

 हां  ।  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को

 हिन्दी  पढ़ाने  के  लिये  विभिन्न  केन्द्रों  में  गृह-कार्य  मंत्रालय  ने  अध्यापक  नियुक्त  किये  हैं
 ।  सीखने वाले

 कर्मचारियों में  विभिन्न  प्रतिरक्षा  संस्थानों  में  भ्र सैनिक  कर्मचारी  भी  सम्मिलित  हैं  ।

 we
 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही है

 लोक-सभा
 के  पटल  पर  रख  दी

 जायेंगी ।

 पुनर्वास कवित्त  प्रशासन

 घोषाल
 2293.0

 श्री  fio  go  चौधरी

 क्या  कीमत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पूर्वी  पाकिस्तान के  विस्थापित  व्यक्तियों  की  झोर  से  पुनर्वास  वित्त  प्रशासन  को
 e¥a

 से  कुल  कितने  भ्रावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ;

 कुल  कितने  आवेदन  पत्रों  का  निबटारा  हो  चुका  है  कौर  प्रभी  तक  कितनी  रकम  प्रदान
 की

 जा  चुकी  है  ?

 मंत्री
 ति०  त०  :  कौर  ३०  REY  तक

 प्राप्त  होने  वाले
 ४१,०१०

 द  पत्रों  में  से  ३१,£९२  पर  विचार  किया
 जा  चुका है

 कौर  उस

 तिथि तक  TIS, By ३७
 लाख  रुपये  का  ऋण  स्वीकृत  किया  गया  था

 ।

 भ्रंग्रेजी  में



 &  PENG  लिखित  उतर  R VTE

 त्यौहारों  पर  दिया  जाने  वाला  afar  वेतन
 '*

 १३७४.  श्रीमती  इला पाल  चौधरी  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  सम्पूर्ण  कर्मचारियों  को  वर्ष  में  एक  महीने का

 वतन  अपनी  इच्छानुसार  किसी  भी  राष्ट्रीय  त्यौहार  पर  के  रूप  में  लेने की

 अनुमति हैਂ  ;

 इस  aire  वेतन  के  लिये  कया  कया

 पंक्ति  मंत्रो  ति०  त०  कृष्णमाचारी )  :  हां
 ।

 ३००  रुपये  के
 बेसिक

 वेतन  से  कम
 वाले

 केन्द्र  सरकार  के  नान-गजटेड  कर्मचारियों  का
 ७५

 रुपये  झ्रथवा
 एक

 महीने
 का  जो  भी  कम

 स्वीकृत किया  जाता  है

 अग्रिम  वेतन  की  शर्तें  इस  प्रकार  हैं

 (१)  यह  चार  से  प्रतीक  मासिक  किस्तों  में  वसूल  नहीं  किया  जाता  है  |

 (२)

 यह  भ्र ग्रिम  राशि  त्यौहार  के  पहले  ही  ली  जानी  चाहिये  ।

 (३)  यह  केवल  उन्हीं  कर्मचारियों  को  मिलता  है  जो  अपने  काम  पर  हें  अथवा  औसत  वेतन

 पर  छुट्टी  मना  रहे  हैं  या अ्रय्िम  वेतन  लेते  समय  पूरे  वेतन  पर  जीत  छुट्टियां  व्यतीत

 कर  |

 यह  कार्यालय  में  नियोजित  प्रत्येक  जाति  के  व्यक्तियों  को  प्रति  वर्ष  में  सामान्यत (४)

 एक  बार  दिया  जाता  है  ।

 (५)  ् अ्रस्थाय  कर्मचारियों  को  स्थायी  कर्मचारियों  की  जमानत  दिलाना  पड़ता  है  भ्रग्चिम

 राशि  स्वीकृत  करने  वान  प्राधिकार को  संतुष्ट  करने  वानी  कोई  ग्न्य  जमानत  दी

 जा  सकती है  ।  वेतन  की  स्वीकृति  देनें  वाले  ग्र धि कारियों  का  स्वविवेक  है  कि

 वें  इस  शर्त  की  पूर्ति  का  भ्रनुरोध  उन  मामलों  में  न  करें  जो  प्रौद्योगिक  संस्थानों

 में  अस्थायी  कर्मचारी  श्रमिक  sare  जिन्होंने  तीन  वर्ष  की  लगातार  नौकरी  पूरी

 कर  ली  है  तथा  जो  भ्र ग्रिम  राशि  के  चकता कर  देने  तक  नौकरी में  रहने  की

 सम्भावना युक्त  ह  ॥

 (६)  afore  राशि  लेने  के  महीने  से  ५  महीने तक  जिनके नौकरी  में  रहने  की  सम्भावना

 नहीं  है  श्रौयोगिक  संस्थानों  के  अस्थायी  कर्म  चारियों  या  श्रमिकों  को  यह  अ्रम्चिम  वेतन

 नहीं  दिया  जाता  है  ।

 टिप्पण  a  aaa  प्रभी  ३१  eye dH w fad g तक  के  लिये  है  ॥

 रूस  सरकार  द्वारा  दी  जाने  वाली  छात्रवृत्तियां

 1१३७५  श्री  तंगामणि  :  क्या  दिक्षा  शौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 रूसी  सरकार  द्वारा  स्नातकोत्तर  रिसर्च  ग्रध्ययन  केਂ  लिये  दी  जानें  वालो  छात्रवृत्तियों  के

 लिये  PEYV—US  में  मद्रास श्र  झान्नापलाई  विश्वविद्यालयों  के  कितने  विद्यार्थियों ने  झ्रावेदनपत्र

 दिय थे

 क्या  इन  छात्रवृत्तियों  को  प्राप्त  करने  के  लिये  उक्त  प्राणियों में  से  कोई  चुने

 ौर

 —————  एएएएएएएएएएएएएएएल्‍यल्‍एतजए लना

 पाल  म्रंग्रेजी  में

 advance



 VZXo  राज्य  सभा  स  सदन  &  LEXY

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 धर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्रालय  राज्य-मंत्री  का० लाठ  :

 एक  ॥

 एक  भी  नहीं
 ।

 अन्य  बेहतर  उम्मीदवारों  के  प्राप्त  होते  हुए  इस  उम्मीदवार को  चुनना  चुनाव  समिति

 के  लिये  सम्भव  नहीं था  ।

 मंदिर  समवाय  समूह  में  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  विनियोजन के  बारे  में

 16.]|  फीरोज  गांधी  )  में  श्राप  का  ध्यान  इस  बात  की  दिलाना  चाहता  हूं  कि

 कुछ  दिन  हुए  जब  में  ने  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  मुंडा  समवाय  समूह  में  विनियोजन का  प्रश्न  उठाया

 था  तो  fad  मंत्री  ने  प्रशासन  दिया  था  कि  २९  नवम्बर को  इस  सम्बन्ध भें  एक  विवरण  सभा  पटल  पर

 रखा  जायेगा  में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वे  यह  विवरण  रखेंगे  waar  हमें  खाने  वाले  दो  तीन  दिनों

 की  चर्चा  में  अपनी  जानकारी  पर  ही  निर्भर  रहना  होगा
 ?

 वित्त  मंत्री  श्री
 ति०

 त०  मुझे खेद  है  कि  में  ने  किसी  निश्चित  तिथि का

 वचन  नहीं  दिया  था  ।  में  बुधवार  को  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  सकता

 सभा-पटल पर  रख  गय  पत्र

 गृह-कार्य मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  संविधान  के  अनुच्छेद  ३२  ३  (  १)  के  श्रन्तगंत

 में  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूं
 :--

 (2)  १  2eueg aq से  ३१  ee aC)  तंक  की  के  लियें  संघ  लोक-सेवा

 arama  प्रतिवेदन  ।

 (२)
 ९  ५६-५७  में  झ्रायोग की  सलाह  स्वीकार  न  करने  के  कारण  बताने वाला

 ज्ञापन |

 में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल  टी-४२७/५७]

 ee  ee  कलिल

 राज्य-सभा  स  सजदा

 सचिव  :  मुझे  को  यह  बताना  है
 कि

 मुझे  राज्य-सभा  के  सचिव  से  यह  संदेश  मिला  है  कि

 लोक-सभा  द्वारा  २१  १९५७  को  पारित  नौ  सेना  2 &¥9 BT Usa FT को  राज्य-सभा  ने  अपनी
 ४

 १९५७  कौ  बैठक  में  बिना  किसी  संशोधन  केਂ
 स्वीकार गर  कर  लिया  eu

 मल  stat  में



 &  १९५७  निवारक  निरोध  विधेयक  १४१

 संयुक्त
 समिति  के  प्रतिवेदन  के  उपस्थापन  के  लिये  समय  का  बढ़ाया  जाना

 खात  तथा  खनिज  तथा  वि
 विधेयक

 शो  पट्टा मिरा मन  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 खान तथा  खनिज  तथा  १९४५७  सम्बन्धी  संयुक्त

 समिति का  प्रतिवेदन  उपस्थापित करने  के  लिये  नियत  समय  १६  दिसम्बर  REX

 तक  बढ़ा  दिया  जाये  1.0

 ग  उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रदान

 यह  है  :

 कि  खान
 तथा

 खनिज
 तथा  विकास  )  विधेयक  १६५७ सम्बन्धी संयुक्त  समिति

 का  प्रतिवेदन  उपस्थापित  करने के  लियें  नियत  समय  १६  १९४७  तक
 ी

 बढ़ा  दिया  जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा

 ae  gre  ee  es  ae

 कानपुर
 में  श्रम  सम्बंधी  स्थिति  के  विषय  में  स्थगन  प्रस्ताव  के  बारे  में

 श्री स०  स०  :
 श्री  जगदीश  भ्र वस् थी ने  कानपुर  में  श्रम

 सम्बन्धी  स्थिति

 की  are  ध्यान  दिलाने  का  प्रस्ताव  रखा  है  परन्तु  ऐसे  प्रस्ताव  पर  चर्चा  का  अधिक  समय  नहीं  मिलता

 पर  यह  १४०००  श्रमिकों  से  सम्बन्ध  रखता  है  मेरा  निवेदन है  कि  स्थगन  प्रस्ताव  की

 अनुमति  दी  जाये
 ।

 महोदय :  में  ने  पहले  भी  कहा  था  कि  यदि  किसी  को  मेरे  विनिमय  से  शिकायत  हो

 तो  वह  मेरे पास  श्री  कर  उस  सम्बन्ध में  चर्चा कर  सकता  है  ।  इस  विषय  पर  चर्चा  तो  ध्यान  दिलाने

 के  प्रस्ताव पर  भी  हो  सकती है  ।

 a

 निवारक  निरोध  विधेयक

 गृहकार्य  मंत्री  गो०  To
 में

 प्रस्ताव  करता हूं
 :

 निवारक  निरोध  ZEXo  को  अग्रेतर  अ्रवधि  के  लिये  जारी  रखने

 की  व्यवस्था  करन  वाले  विधेयक पर  विचार  किया  जाये  1”

 [  श्रध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  ga  |

 श्री  खाडिलकर  )  :  में  एक  औचित्य  प्रश्न  पूछना  चाहता  हूं  ।  इस  विधेयक  द्वारा

 VEYo  के  अ्रधिनियम  की
 धारा  १  में  संशोधन  किया  जा  रहा  है  परन्तु  हमें  मूल  नहीं  दिया

 गया ।  क्या  हम  उस  भ्र धि नियम  की  अरन्य  धाराओं  में  संशोधन  की  मांग  नहीं  कर  सकते  ?

 दूसरे कुछ  आनुषंगिक  संशोधन भी  अ्रावश्यक  होते  हें  ।  मूल  अधिनियम में  राज्यों  के  पुनर्गठन

 पुर्व  के
 ग

 राज्यों  का  उल्लेख  है
 ।

 मुझे  पता  नहीं  कि  उस  का  संशोधन  हो  चुका  है  अथवा  नहीं
 ।

 हमें  मूल  अधिनियम  दिया  जाना  चाहिये था  ।

 पंडित गो  ०  ब०  पंत
 :

 में  इस  आपत्ति  को  समझ  नहीं  सका  |  जहां  तक  मूल  अधिनियम  का

 सम्बन्ध  है  वह  इतने  लागू  रहा  हैं  कौर  में  आशा कर कर  सकता  हूँ  कि  इस  कारण  माननीय  सदस्य  उस

 ue  अंग्रेजी  में



 २१५२  निवारक  निरोध  विधेयक  &  १९४७

 [afse  गो०  ब०  प्त |

 के  उपबन्धों से  परिचित  मेरे  लिये  यह  सोचना  तो  कत् पना मात्र  ही  होगा
 कि

 इस  सभा  का
 कोई

 सदस्य  इतने  वाद-विवाद  चर्चा  के  नद  भी  विधेयक  केਂ  उपबन्धों  से  अपरिचित  है
 ।

 यदि  कोई

 सदस्य  इसकी  प्रति  देखना  चाहता  था  तो  वह  पुस्तकालय  में  जाकर  देख  सकता  था  ।  माननीय

 सदस्य  यदि  मुझ  से  कहते तो  में  एक  की  बजाय  दो  तीन  प्रतियां  भी  उन्हें  दे
 सकता

 था  ।

 जहां  तक  संशोधन  का  सम्बन्ध  है  समझता  हूं  कि  श्राप  ने  पहले  भी  कई
 बार  इस  सम्बन्ध  में

 विनिर्णय दिया  है  कि  जब  केवल  किसी  वर्तमान  भ्र धि नियम की  safe  बढ़ाने  के  लिये  इस  सभा
 में

 कोई  विधेयक  प्रस्तुत  कया  जाय  तो  मूल  अधिनियम के  उपबन्धों में  संशोधन  नहीं
 किया

 जा
 सकता

 इस  का  कोई  महत्व  नहीं  ।

 format  महोदय  :  क्योंकि  कोई  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  किया  गया  में
 काल्पनिक

 विषय  पर

 विनिर्णय  नहीं  दे  सकता  ।  मूल  अघिनियम  की  प्रति  देने  के  बारें  में  हमारा  विनिर्णय यह  रहा  है
 कि

 अधिनियम  का  वह  भाग  सदस्यों  को  देना  चाहिये  जिस  में  विधेयक  द्वारा  संशोधन किया  जा  रहा  हो  ।

 पंडित  गो०  ao  पन्त
 :

 इस  विधेयक  के  विषय  पर  इस  सभा  में  कई  बार  चर्चा  हो  चुकी  है
 ।

 मूल

 सिद्धान्तों पर  भी  चर्चा  हो  चुकी  है  ।  इस  के  सम्बन्ध  में  वाद-विवादों  में  सभा  के  प्रमुख  सदस्य  ३५

 विचार  व्यक्त  कर  चुके  हें  ।  उन्हें  विचार  का  बनाना  wear  विरोध  को  शीतल  करना  मेरे  लिये

 बहुत  कठिन  है  ।

 एक  सान  तीय  सदस्य  :  श्राप  केਂ  अधिनियम  का  तीखापन  करे  शिथल  हो  सकता  है
 ?

 tafea  गो०  ao  पन्त :  में  करता  हूं  कि  यदि  कोई  शान्तिपूर्ण  जीवन
 व्यतीत  करेगा तो

 यह  भ्रधिनियम  कसी  को  हानि  नहीं  पहुंचायेगा
 |

 यह  एक  पंक्ति  का  साधारण  सा  विधेयक  है  कौर  इस  का  उद्देश्य  अधिनियम की  vata

 इस  से  किसी  को  कष्ट  हो  सकता  है  तो  केवल  उस  व्यक्ति  को  जो  गड़बड़  पेदा  करना  चाहता  है  ।

 में  केवल  अधिनियम  को  जारी  रखने  का  प्रयत्न  कर  रहा  हूं  परन्तु  मुझे  इस  बात  का  खेद  है  कि
 में  एक

 ऐसा  विधेयक  पारित  करवा  रहा  हूं  जिस  का  विरोध  सभा  के  कुछ  सम्मानित  सदस्य  करते हें  ।  कुछ

 विरोध  तो  केवल  विरोध  के  लिये  होता  है  परन्तु  इस  विधायक  के  लिय  कुछ  एसे  सदस्यों  का  मुझसे  मतभेद

 है  जिन  का  में  बहुत  सम्मान  करता  हुं  ।  में  चाहता हूं  कि  वे  सारी  स्थिति  पर  विचार  करें
 उन

 सिद्धान्तों को  छोड़  दें  जो  समय  समय  पर  कहे  गय  हें  कौर  देश  की  वास्तविक  स्थिति  के  ग्राघार पर  उन

 सिद्धान्तों में  संशोधन  करे ं।

 में  भ्रनुभव  करता  हूं  कि  विरोध  के  सिद्धान्त  को  इसलिए  स्वीकार  करना  पड़ा  था  कि  हमें  कुछ

 विद्वेष  परिस्थितियों में  काम  करना  पड़  रहा था  ।  कोई  भी  संविधान  के  निर्माताओं पर  यह  नहीं

 लगा  सकता  कि  उन्हें  व्यक्तिगत  स्वातंत्र्य  मूलाधिकारों  की  परवाह  नहीं  थी  ।  इस  लिखित  संविधान

 इस  में  समानता  स्वातंत्र्य  तथा  बंधुता  के  उपबन्धों  का  श्रेय  संविधान  उनकी  देशभक्ति

 भर  समाज  के  सम्बन्ध में  उन  के  उस  स्वप्न को  है  जिसके  सफल  होन  पर  सभी  सुविधा  शांति  तथा

 स्वतन्त्रता
 से  रह  सकेंगे  कौर  सभी  के  कल्याण ae  भलाई के  लिये  काम  कर  सकेंगे

 ।  इसी  उद्देश्य  के

 लिये  देश  के  उन  प्रतिनिधियों ने  aaa  कठिनाइयों  के  बाद  हमारे  संविधान  का  निर्माण  किया था  ।.

 हमारे  उस  संविधान  में  मताधिकारों  की
 इतनी

 व्यापक  रूप  से  प्रत्याभूत  दी  गई  है
 कि

 दुनिया  के

 वाकए किसी  भी
 संविधान

 के  उपबन्ध इस  की  तुलना में  तुच्छ  रहेंगे
 शमा

 मूल  में
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 परन्तु  साथ  ही  संविधान  निर्माताओं  ने  निवारक  निरोध  का  उपबन्ध  रखने  की  भी  श्राव्य कता

 समझी ।  आखिर  क्यों  ?  क्या  उन्हें  इस  में  प्रसन्नता मिली  ?

 कया  वे  व्यक्तिगत  carder  के  लाभ  कौर  मूल्य  को  नहीं  समझते
 थे  ?

 उनके

 मन  में  व्यक्तिगत  स्वातंत्र्य  के  लिए  सम्मान  की  भावना  नहीं  थी
 ?

 यदि  यह  सब  होते  हुए

 भी  उन्होंने  इस  खंड  का  उपबन्ध  करना  एक  afar  श्रावस्यकता  समझी  तो  केवल  इसी

 लिए  कि  दश  की  परिस्थितियों  में  इस  की  श्रावव्यकता  थी  |

 इस  संविधान  निर्माताओं  की  इच्छाओं  के  विरुद्ध  भी  मूल  सिद्धांतों  के  विरुद्ध

 कुछ  नहीं  कर  रहे
 ।

 यह  विधेयक  चाहे  कितना  भी  रुचिकर  हो  हमें  स्थिति  को  समझ  कर

 इस  विधेयक  का  मूल्य  समझना  चाहिये  ।  संविधान  के  सिद्धांतों  ate  उस  के  ध्रन्तगत
 इस

 विधेयक  के  उपबन्धों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ही  हमें  विधेयक  के  गणावगणे  पर  विचार

 करना  चाहिये  |

 संविधान  के  अनुच्छेद  २२  के  अन्तर्गत  संसद  इस  प्रकार  का  विधेयक  पारित  कर  सकती

 हैं
 ।

 जिन  लोगों  पर  ऐसा  विधान  बनाने  का  उत्तरदायित्व  होता  है  जो  राज  के  लिए

 ही  वरन्‌  दशाब्दियों  के  लिए  at  पीढ़ियों  के  लिए  हो  तो  वें  दूर  दृष्टि  से  काम  लेते

 हू  ।
 ऐसी  परिस्थितियों में  प्रथम  विधेयक  का  जन्म  gar  था  धौर

 उस
 के  पश्चात  समय

 समय  पर  इस  में  संशोधन  गये  हूँ
 ।

 निरूढ़  व्यक्तियों  की  विरोध  के  कारण  मंत्रणा  बोर्डों  को  भेजे  गये  मामले

 उन  के  परिणामों  के  सम्बन्ध  में  कई  बार  सभा  में  वक्तव्य  दिये  गये  हें  कौर  उन  पर  चर्चा

 हुई  है
 ।

 माननीय  सदस्यों  को  पता  है  कि  निवारक  निरोध  शझ्रधघिनियम  9kyo FH WIT A में  भारत  में

 सुरक्षा  की  भारत  की  श्रावक  संभरण  कौर  सेवाओं  की  रक्षा  विधि

 तथा  व्यवस्था  अन्य  एक  दो  बातों  के  हेतु  निरोध  का  उपबन्ध  किया  गया  हैं
 ।

 कोई  भी

 यह  नहीं  कह  सकता  कि  यह  प्रयोजन  अवांछनीय  हैं  ।  प्रत्येक  व्यक्ति  इस  बात  से  सहमत  ही

 होगा  कि  जिन  उद्देश्यों  के  लिए  ये  उपबन्ध  किये  गये  हें  उनकी  पूर्ति  देख  रेख  आवश्यक

 में  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  प्रारम्भिक  प्रतिवेदन  में  श्रपनाई  गई  साधारण

 प्रक्रिया  में  कुछ  परिवर्तन  किया  गया  है  ।  यदि  यह  परिवहन  न  किया  जाता  तो  इस  अधिनियम

 की  आवश्यकता  न  पड़ती  ।  हम  ने  जिस  एंग्लो  सेक्शन  प्रक्रिया  को  देश  में  भ्रपनाया  है  उस  में

 कुछ  परिवर्तन  के  कारण  ही  इस  झ्र धि नियम  को  बनाना  पड़ा  था  ।  जिन  देशों  में  आजकल

 यह  ऐंग्लो  dart  प्रक्रिया  और  अभियोग  की  रीति  प्रचलित  है  वहां  भी  कई  दशाब्दियों  झर

 दाताब्दियों  तक  इसी  प्रकार
 की

 बल्कि
 इससे  भी  सख्त  विधियां  लागू  रही  हैं  ।  ग्राम  के  बहुत

 प्रगतिशील  देशों  में  भी  कुछ  प्रसिद्ध  राजनीतिक  दलों  ने  करने  की  अनुमति  नहीं दी

 जाती  |  हमने  तो  ऐसी  विधियों  का  निरसन  ही  किया  है  जिनसे  सरकार  को  किसी  ae

 अथवा  निकाय  को  घोषित  करनें  का  अधिकार  मिलता  था  ।  हमारे  राज्य  में  सब

 राजनैतिक  दल  स्वतंत्र  हें  ।  प्राचीन  काल  में  राजनैतिक  दलों  को  wag  घोषित  करने  वाले

 कानून  gat  करते  थे  श्र  उन  की  भावना  भी  सभ्य  देशों  में  विद्यमान  है  |

 में  ag  भी
 बताना  चाहूंगा

 कि
 हम  ने  प्रेस  पर

 से
 सब

 प्रतिबन्ध
 हटा  दिये हें

 और  प्रेस  अधिनियम  संविधि  पुस्तक  से  निकाल  दिया  गया  है
 ।

 यदि
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 [  पंडित  गो०  ब्०  पन्त  ]

 हम  यह  अनुभव  जैसा  कि  wer  मामलों  में  ्  किया  भी  कि  हम  इस  कानून

 को  तोड़  कर  देश  के  लाखों  शांतिप्रिय  नागरिकों  के  प्रति  अरपना  कर्तव्य  ak  उत्तरदायित्व

 पूरा  कर  सकते  तो  हमने  तुरंत  इस  अधिनियम  को  भी  समाप्त कर  दिया  होता
 |

 हमने  ध्यानपूर्वक  विचार  के  यह  अनुभव  किया  हैं  कि  इस  कानून  को  art

 में  देश  का  हित  ही  है  ।  इसी  लिए  यह  विधेयक  लाया  गया  है  ।  में  आशा  करता  हूं  कि

 हम  सभी  के  समक्ष  यही  उद्देश्य  है  कि  देश  के  लाखों  लोगों  का  शारीरिक  कौर  सांस्कृतिक

 कल्याण  कौर  यहां  तक  कि  उन  की  आध्यात्मिक  प्रगति  भी  हो  ।  हम  चाहते  हैं  कि  प्रगति

 के  सभी  साधनों  को  प्रोत्साहन  दिया  जाए  कौर  में  समझता  हूं  कि  इस  सामान्य  उद्देश्य  के

 सम्बन्ध
 में

 हममें
 कोई

 मतभेद  नहीं

 इस  उद्देश्य  की  पूर्ति  के  लिए  गेंद  में  शांति  की  झ्रावश्यकता  है  कौर  यह  श्राव्य कता  है

 कि  देश  में  गड़बड़  न  हो  विध्वंसात्मक  कार्य  न  हो  तथा  देश  के  लोग  बिना  किसी

 बाधा  के  अपने  कर्तव्यों  का  पालन  कर  सकें  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  हमें  कभी  कभी  व्यक्तिगत

 स्वतंत्रता  पर  रोक  लगानी  पड़ती  है  ।  विभिन्न  भ्र धि नियमों  के  अन्तर्गत  दंड  विधियों  द्वारा

 लोगों  को  दंड  भी  दिया  जाता  है  ।  परन्तु  इस  विधेयक  में  दंड  कोई  उपबंध  नहीं

 है  ।  यह  इस  लिए  बनाया  गया  है  कि  लोगों  को  शरारत  करने  कौर  उससे  विपत्ति  में

 से  बचाया जाए  ।  वस्तुतः  इससे  उन  की  तथा  समाज  दोनों  की  रक्षा  होती  हैं  क्योंकि  यदि

 लोगों  की  सामाजिक  व्यवस्था  शांति  जो  कि  प्रगति  का  झ्राधार  गड़बड़  करने  से

 न  रोका  जाए  तो  यह  उनके  लिए  भी  हानिकर  होगा  श्र  अन्य  लोगों  के  लिए  भी  |

 यद्यपि  इस  विधेयक  में  नियमित  झ्र भि योग  का  उपबंध  नहीं  परन्तु  काफी  परिमाण

 दिये  गये  हैं
 ।

 पहलें  तो  निरुद्ध  किये  गये  व्यक्ति  को  जिला  दंडाधिकारी या  पुलिस  आयुक्त

 के
 निरोध  के  कारण  बताने  पड़ते  हैं  ।  फिर  यदि  राज्य  सरकार  निरोध  के  wea  का  १२

 दिन  में  ही  अनुसमर्थन
 न

 करे  तो  वह  आदेश  व्यतीत  हो  जाएगा
 ।

 जब
 राज्य  सरकार

 आदेश  भेज  दे  तो  मामला  ३०  दिन  के  भीतर  मंत्रणा  बोर्ड  को  भेजना  पड़ेगा  ।

 मंत्रणा  बोर्ड  में  तीन  सदस्य  होते  हैं  जिनमें  से  एक  उच्च  न्यायालय  का  न्यायाधीश

 होता  है  कौर  अरन्य  सदस्य  भी  ऐसे  होते  हैं  जो  या  तो  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  होते

 हैं  अथवा  उस  पद  के  afar  होते  हैं  ।  बोर्ड  के  सदस्य  विख्यात  व्यक्ति  होते  हैं

 विस्तृत  न्यायिक  अनुभव  होता  है  और  जिनका  निष्पक्ष  व्यवहार  करने  कौर

 निष्पक्ष  भाव  से  ऐसे  मामलों  का  निबटारा  करने  का  स्वभाव  बन  गया  होता  है  .।  केवल

 चादर
 के  इस  प्रकार  पुष्ट  होने  पर  ही  निरोध  जारी  रह  सकता है  परन्तु  वह  भी

 १२  मास  से  भ्रमित  काल  के  लिए  नहीं  ।  ae  अधिकतम  काल  है  ।  न्यायाधिकरण  को  भ्र पना

 फैसला  १२  दिन  के  भ्रमर  देना  पड़ता  हैं  ।  बो  को  भी  निरोध  के  दस  सप्ताह  के  बीच  निर्णय

 देना  पड़ता है  ।  सामान्य  प्रक्रिया  की  अपेक्षा  इस  प्रक्रिया  में  न्यूनतम  भिन्नता  रखने  के

 लिए  विधेयक के  उपबन्धों  में  सब  आवश्यक  परिमाण  wa  गये  हैं  ।  इन  परिस्थितयों में

 समझता  हूं  कि  जो  सदस्य  विधेयक  से  संतुष्ट  हैं  वे  इन  सब  बातों  पर  ध्यान  दें  ।

 जब  यह  पहले  पहल  लागू  किया  गया  था  तो  बहुत  लोग  निरुद्ध  किये  गये
 थे  ।  १९५०  में  निरुद्ध  व्यक्तियों  की  संख्या  १०,९६२  १९५१  में  २३१६,  १९५२  में  १११६,

 कौर  eyz  में  ७३६  थी  ।  इस  वर्ष  ३०  सितम्बर  तक  निरुद्ध  व्यक्तियों  की  संख्या
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 २०५  या  २०७  थी  ।  इनमें  से  १०१  तो  केवल  पंजाब  के  हैं  ।  इसका कारण  सभा  को

 पता ही  १००  से  कुछ  ही  अधिक  हूं
 ।  इस  प्रकार  निरुद्ध  व्यक्तियों

 की  संख्या  ११,०००  सें  धीरे  धीरे  कम  हो  कर  You  रह  गई  कौर एक  राज्य  को
 ~

 छोड़  कर  वहू
 208.0  है  |

 यदि  अधिनियम  के  लागू  करने
 कं  कारण

 भ्रपराधों  में  वृद्धि  हुई  होती  या  उसे  लापरवाही  से  लागू  किया  जाता  तो  यह  सुझाव  माना

 जा  सकता  था  कि  अधिनियम  समाप्त  कर  दिया  जाए
 ।

 परन्तु  घटनाओं  से  पता  लगता  है

 कि  अघिनियम  से  बहुत  लाभदायक  प्रयोजन  सिद्ध  हुमा  है  कौर  इसे  लागू  भी  बहुत  ध्यानपूर्वक

 किया  गया  है  श्र  इस  अधिनियम  के  रहने  से  निरुद्ध  व्यक्तियों  की  संख्या  में  कमी  हुई

 ह

 ma  इस  बात  पर  विचार  करने  की  आवश्यकता  है  कि  ऐसी  स्थिति  पैदा
 हो  गई  है  कि  देश  का  कार्य  बिना  इस  प्रकार  के  रक्षित  अधिकार  के के  चलाया  जा  सके  ।

 मेंने  बताया  है  कि  wea  देशों  में  भी  स्वतंत्रता  के  प्रारम्भिक  काम  में  शताब्दियों तक

 से  भी  प्रतीक  सख्त  कानन  रहे  हमें  स्वतंत्रता  मिले  १०  या  ११  वर्ष  हो  गये  हूं  ।  यह

 बधाई  प्रसन्नता  का  विषय है  कि  प्रारम्भ  में  कुछ  गड़बड़  होने  पर  भी  हमने  प्रगति  को  हू
 ।

 यह  बात  तो  माननी  होगी  कि  देश  में  विध्वंसात्मक  तथा  विद्रोहात्मक  शक्तियां

 दायिक  वर्ग  हैं  कौर  जाति  विभाजन  हें  जिन  के  कारण  हमारा  समाज  देशों  के  समाजों

 से  भिन्न  है  झर  इसके  अतिरिक्त  wea  देशों  में  विधि  तथा  व्यवस्था के  प्रति  सम्मान

 की  भावना  पाई  जाती  वह  यहां  देखने  को  नहीं  मिलती  ।

 इंगलेंड  में  एक  सिपाही  को  बहुत  अधिकार  होता  है  कौर  कोई  उस  पर  ata  नहीं

 करता  ।  उसकी  श्राज्ञा  का  पालन  किया  जाता  है  ।  पुलिस  afar  का  साक्ष्य  विधि  झ्र धीन

 साक्ष्य माना  जाता  है  ।  यहां  स्थिति  भिन्न  में  देश  के  प्रतिनिधि  विधि  बनाते हैं

 उसी  विधि  का  खुल्लम  खुल्ला  विरोध  श्रीधर  उल्लंघन  किया  जाता  लोग  कभी  कभी  दूसरों

 को  कोई  भाषा  अपनाने  से  रोकने  के  लिए  आंदोलन  करते  हें  अथवा  कोई  भाषा  अपनाने  के

 लिए  बाध्य  करते  हें
 ।

 यह  श्रारम्भ  करने  पर  न्यायालयों  पर  आक्रमण  होते  सड़के  बंद  कर

 दी  जाती हे  और  किसी  न  किसी
 रूप  में  हिंसात्मक  कायें  भी  किये  जाते  हैं  ।  ऐसा

 केवल  कुछ  लोग

 ही  नहीं  करते  वरन्‌  नेतागण  बहुत  से  लोगों  को  आंदोलन  की  लपेट  में
 ले  हैं  ।

 इससे
 सार्वजनिक  शांति

 भंग  होती  हिसा  का  बोलबाला होता  है  दौर  देश  की  शांतिपूर्ण  प्रगति के

 लिए  खतरा  पदा हो  जाता है  ।  इस  विधेयक  की  श्रावस्यकता है

 इंग्लैंड  में  कोई  भी  चाहे  वह  किसी  विधि  को  पसंद  करे  झ्रथवा  नहीं  उसका  उल्लंघन

 नहीं  करता  ।  श्रम दल  खानों  का  राष्ट्रीयकरण  कर  देता  रूढ़िवादी  दल  उस  से  भिन्न  काम

 करता है  ।  परन्तु  अन्य  दल  विद्रोह  तथा  हिंसापूर्ण  ग्रां दोलन  नहीं  आरम्भ कर  देता

 वह  दल  कानून  का  च्  करता  हू  ।  भविष्य में  भले ही  वह  कानन  में  परिवर्तन कर  देवें  ।

 लेकिन  यहां  क्या  होता  उत्तर  प्रदेश  में  महीनों तक  हिन्दी  को  तत्काल  सभी  कार्यों  में

 प्रयुक्त  करने  के  प्रयोजन  से  सरकार  को  faa  करने  के  लिये  झ्रान्दोलनਂ  चलता  रहा  ।  पंजाब

 में  सरकार  को  इस  बात  पर  विवश  करने  के  लिये  भ्रान्दोलन  चल  रहा  कि  वे  पाठ्यक्रम  के

 रूप में  विद्याथियों  से  गुरुमुखी  पढ़ने के  लिये  न  इसी  प्रकार की  अरन्य  बातें  होती हैं

 पिछले  दिनों  हमने  द्राविड़  कशगम  के  नेताओं  के  ब्राह्मणों  की  हत्या  करने  के  सम्बन्ध  में  उनके

 वक्तव्य  सुने  हू  ।  केवल  एक  ही  व्यक्ति  ऐसी  बात  नहीं  हजारों  व्यक्ति  उस  एक  व्यक्ति  के  कहने

 से  जोद  में  प्रा  जाते  हें  शर  सारे  क्षेत्र में  उत्तेजना  व्याप्त  हो  जाती  यदि  श्राप  ऐसे  व्यक्तियों

 के  विरुद्ध  कायंवाद्दी  नहीं  करेंगे  तो  श्राप  वहां  शांति  कौर  व्यवस्था  केसे  कायम  रख  सकते  हैं  ।
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 [  पंडित  गो०  qo  पन्त  |

 इसी  प्रकार  रामनाथपुरम्‌  में  एक  अन्य  मामला  हुआ  था
 ।  एक  प्रकार  क  AT  का

 साम्राज्य  वहां  व्याप्त हो  गया  ।  कमजोर  समुदाय  के  सेकड़ों  लोगों  के  साथ  न  केवल

 वहार  किया  गया  बल्कि  लगभग  ३०००  मकान  जला  दिये  कई  व्यक्ति  मार  डाले  गये

 धौर  पुलिस  को  उन  पागल  व्यक्तियों  के  हाथों
 जो

 यह  आन्दोलन  चला  रहे
 जनता  को

 बचाने के  लिपे  गोली  चलानी  बड़ी  ।  इन  घटनाक्रमों  की  अन्य  देशों  के
 साथ  तुलना

 नहीं  हो

 सकती  हैँ  ।  हम  नहीं  चाहते  कि  ऐसी  घटनायें  हमारे  ga  में  हो ं।  न  क  कारण  हमें

 लज्जा  से  सर  छुपा  लेना  पड़ता  है
 |

 omit  पिछले  दिनों  यह  समाचार  मिला  था  कि  रेलवे  दुर्घटना  में  किसी  ने  रेल  की  पटरियां

 हटा  दी  थीं  ।  किसी  व्यक्ति  ने  जान  बूझ  कर  गाड़ी  से  यात्रा  करने  वाले  सैकड़ों  व्यक्तियों  के  लिये

 मौत  का  फंदा  बिछाने का  ध्वंसात्मकक  कार्य  किया  ऐसे  ध्वंसात्म  कार्यों  से  देश  तथा  जनता  को

 धत्यधघिक  हानि हो  सकती

 कुछ  समय  पहले  हुई  खड़गपुर  की  घटना  हमें  ज्ञात हे  जहां  बसें  जला दी  गई
 डाकखानों

 महेंद्रा  लगा दी  गई  थी  ate  पुलों  को  उड़ाने का  प्रयत्न  भी  किया गया  था  ।  हम  यह  भी  जानते  हैं

 कि  जनता  में  हानि  तथा  भय  का  प्रसार  करने  के  लिये  बम  कौर  पटाखे  भी  छोड़े  जाते  हैं  ।

 हम  जानत  हें  काश्मीर  में  क्या  हो  वहां  विदेशी  दलाल  जासूसी  करते  हं  ।  तथा

 काश्मीर  में  ध्वंसात्मक  कार्यों  तथा  हिसा  के  wea  कार्यों  की  dard  करने  के  लिये  पाकिस्तान

 से  रुपया  भेजा  जा  रहा  क्या  ये  सारी  चीजें  न्यायालय  में  सिद्ध  की  जा  सकती  हें
 ?

 तो

 इन  हरकतों  को  चलने  दिया  जाय  जनता  उससे  हानि  उठाती  यदि  तो

 क्या  इसका  कोई  उपचार  नहीं  करना  चाहिये  ।  श्राप  कहते  हें  कि  आपकी  पुलिस  सक्षम  नहीं

 ह  तो  क्या  पुलिस  के  सक्षम  बनने  के  लोगों  को  मरने  दिया  जाय
 ?

 यह  कथन  गलत

 &  कि  पुलिस  सक्षम  नहीं  हें  ।

 माननीय  सदस्य  जानत ेहूं  कि  जब  आयरलैंड  का  क्रांतिकारी  दल  रात  दिन  हिंसात्मक

 काय  कर  रहा  था  तो  उनमें  से  एक  भी  व्यक्ति  नहीं  पकड़ा  जा  सका  ।  हमारी  पुलिस  उस  सें

 बहुत  योग्य  हूं
 ।

 जब  तक  इस  प्रकार  के  कार्य  होते  रहते  हें  तथा  जब  तक  मध्यम  झर

 अन्तिम  स्थिति  में
 भी  संगठित  रूप  से  विधि की  भ्रवहेलना  की  जाती  है  तब  तक  समाज  की

 रक्षा  करनी होगी  ।

 यह  एक  रक्षात्मक  तरीका  हैं  ।  इससे  किसीं को हानि को  हानि  नहीं  होगी  ।  यह  देखने  का  भरसक

 प्रयत्न  किया  जायेगा  कि  किसी  को  श़्चित  दंड  नदिया  जाय  ।

 मामलों की  इतनी  कम  संख्या  स्वप्  इस  बात  का  उदाहरण  है  कि  इसको  प्रयुक्त  करने

 सावधानी  बरती  met  यदि  पूर्ण  जांच  के  उपरांत  भी  देश  के  व्यापक हितों  की  रक्षा

 केलिये
 तथा

 लाखों
 व्यवसायों  की  स्वतंत्रता  की  रक्षा  के  लिये  कोई  कार्यवाही  करनी  झ्रावश्यक

 होगी  तो  तभी  कोई  कार्यवाही  की  जायेगी
 ।

 इस  विषय  पर  सभा  में  बार  बार  चर्चा  हुई

 में  यह  अवसर  पाने  के  लिये  माननीय  सदस्यों  areca  |  में  भली  भांति  जानता  हूँ  माननीय

 सदस्य
 पर

 द्वारा  कहीं  गई  सभी  बातों  का  समर्थन  नहीं  तथापि  वे  इस  बात  से  सहमत

 होंगे कि  इस
 देश

 के  करोड़ों  व्यक्तियों  की  स्वतंत्रता  बनाये  रखने  तथा  देखत  को  शांति  पूर्ण  प्रगति ५»  ५
 करन  का  अवसर  देंने  के  लिये  की  इन  परिस्थितियों में  मेंने  ae  प्रस्ताव  विचारार्थ

 प्रस्तुत करना  समझा है  |



 को  €  १९५७  निवारक  निरोध  wei  RIVA

 महोदय
 प्रस्ताव

 प्रस्तुत  हुमा
 |

 मुझे  इस  प्रस्ताव पर  कुछ  संशोधन  प्राप्त  इनमें
 से  कुछ  इस

 विधेयक
 पर  जनमत

 जानने  के  लिये  इसे  परिचालित  करने  के  सबन्ध  में  हैं  क्योंकि  इस  अघिनियम  की  मियाद  ३१

 दिसम्बर  १९४५७  को  समाप्त  हो  रही  ये  सभी  प्रस्ताव  विलम्बकारी इसी  लिये

 में  उन्हें  नियमविरुद्ध  घोषित  करता  हूं
 ।

 श्री  साधन  गुप्त  का
 संशोधन  स्वीकार कर  लिया  गया  है  ।

 श्री  ब्रज राज fag  ar  श्री  fro  कु  ०.चौधरी  ने  विधेयक  को
 प्रवर  समिति  में  भेजने  के  सम्बन्ध

 में  संशोधन  मेजेहूं  ।  में  उनमें  से  एक  प्रवक्ता  का  भाषण  सुनने  तक  अपना  विनिर्णय  स्थगित

 रखता हूं  ।

 वस्तुतः  केवल  जारी  रखने  वाले  विधेयक
 पर

 कोई  संशोधन  ग्राह्म  नहीं a
 होता

 इस  सम्बन्ध  में  अध्यक्ष का  विनिमय  पहिले  भी  मौजूद  हाउस  ग्राफ  Ie  में  भी  केवल

 जारी  रखने  वाल  विधेयक पर  कोई  संशोधन  are  नहीं  होता  है  ।  wed  सारे  संशोधन

 विरुद्ध  लेकिन  श्री  गोपालन  ने  मुझे  पत्र  भेजा  है
 ।

 में  उन्हें  बोलने
 की  अनुमति देता  हूं  |

 ts  झ०  क०  गोपालन  जब  यह  विधेयक  सर्वप्रथम
 सभा  में

 उपस्थापित

 तो  प्रवर  समिति  में  हमें  इस  विधेयक  तथा  इसके  संशोधनों  पर  भी  चर्चा  करने  की

 श्रीमती  दी  गई  थी  ।  लेकिन  यह  सब  पिछली  सभा  में  gar  था
 ।

 इस  सभा  म॑  बहुत से  नयें

 सदस्य हूं  जिन्होंने  मूल  भ्र धि नियम  पर  कभी  विचार  व्यक्त  नहीं  लेकिन  उनसे  इसकी

 अवधि  बढ़ाने  के  सम्बन्ध  में  ग्र नम ति  मांगी  जा  रही  है  ।  इसलिये  मेरा  निवेदन  हे  कि  उन  सदस्यों

 को  मूल  विधेयक  पर  भी  विचार  प्रगट  करने
 की

 अनुमति  दी  जाय
 ।

 Tait  परुलेकर  :  प्रीमियम  के  साथ  इस  की  सभी  धाराओं  की  मियाद  भी  बढ़ाई

 जा  रही  है
 ।

 इन  सभी  धाराओं  में  संशोधन  करने  की  भ्  मिलनी  चाहिये
 |

 श्री  नौशीर  भरुचा  खानदेश  :  मं  भ्रध्यक्ष  महोदय  से  यह  निवेदन  करना  चाहता

 वे  भ्र पने  विनिणय  में  इतनी  रियायत  करें  कि  जब  नई  संस  इ  बने  तो  उसके  सदस्यों  को  जनता  के

 निधियों  के  रूप  में  चर्चा  करने  का  अवसर  दिया  जाय  ।  दूसरे  जब  परिस्थितियों  में  कोई  ठोस  प्ररित

 हो  जाय  तो  सरकार  को  अधिनियम  के  प्रत्येक  खंड  पर  चर्चा  की  wale  दे  देनी  चाहिये  ।  इसलिये

 अध्यक्ष  महोदय
 को

 झपने  पूर्व  विनिमय  में  कुछ  रियायत  अवश्य  करनी  चाहिये  ।

 श्री  साधन  cet  )  :  इस  विधेयक  पर  किस  प्रकार  के  संशोधनों  की  श्रीमती  दी

 जा  सकती  है  इस  बारे  में  में  ८४  द्वारा  कैदी  गई  बातों  का  समर्थन  करता  हूं  लेकिन  साथ

 ही  में  यह  भी  बताना  चाहता  हूं  कि  कई  प्रकार  के  संशोधनों  की  अ्रतुमति  दी  जा  सकती  है  ।  विभिन्न

 सदस्यों  ने  विधेयक  की  प्रविधि  में  परिवर्तन  सम्बन्धी  संशोधन  रखें  हैं  ।  ये  संशोधन  संगत  हैं  ।  इन  पर

 प्रवर  समिति  में  चर्चा  हो  सकती  है  कौर  किया  जा  सकता  है  ।  दूसरे  इस  विधेयक  का  सम्बन्ध

 मूल  ग्रधिनियम के  खंड  १  से  है  जिसमें  अधिनियम  के  प्रवर्त्तन  क्षेत्र  के  लिये  उपबन्ध  किया  गया  अत

 इसके  क्षेत्र  के  बारे  में  भी  संशोधन  प्रस्तुत  किया  जा  सकता  है  ।  केरल  के  मुख्य  मंत्री  ने  कलकत्ता  की

 एक  बैठक  में  बताया  था  कि  वे  इस  अधिनियम  को  अपने  राज्य  में  लाग  नहीं  करना  चाहते  तथा  यह

 अधिनियम  उन  पर  क्यों  थोपा  जा  रहा  है  ।  इन  दोनों  बातों  पर  प्रवर  समिति  में  भली  भांति  विचार

 किया  जा  सकताः  है  भ्र  में  समझता  हूं  कि  उससे  भ्रमित  लाभ  हो  सकता  है  ।  प्रवर  समिति  हमें

 इसकी  अपेक्षा  अ्रधिक  अच्छा  विधान  दे  सकती  है  ।
 ee

 अंग्रेज़ों में
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 पीड़ित  गो०  ब०  जब  इस  सम्बन्ध  में  ग्रध्यक्ष  का  निश्चित  स्पष्ट  विनिमय  है

 तब  यह  नहीं  उठाया  जा  सकता  है  ।  विरोधी  पक्ष  के  सदस्यों  के  कथन  से  ज्ञात  होता  है  कि

 यदि  पुरानी  संसद  होती  तो  मूल  अ्रधिनियम  के  खंडों  पर  चर्चा  करने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  होती  ।

 तो  कया  नई  संसद्‌  के  बनने  से  ही  बुनियादी  बातों  में  परिवर्तन  हुए  बिना  प्रक्रिया  में  इतना  परिवर्तन

 होना  यदि  संसद  के  सदस्यों  के  परिवर्तन  के  साथ  संसद्‌  की  प्रक्रिया  में  भी  परिवर्तन  होता  रहे

 तो  यह  बहुत  अस्थिर  नीति  होगी  ।  कौर  कोई  भी  प्रक्रिया  निश्चित  नहीं  हो  सकेगी
 ।

 इस  तरक  के  सम्बन्ध  में  कि  हम  सामान्य  निर्वाचनों  के  बाद  इस  पर  चर्चा  कर  रहे  हें  वस्तुत

 इसी  कारण  इस  विधेयक  के  सिद्धान्त  पर  किसी  प्रकार  की  चर्चा  नहीं  होनी  चाहिये  ।  क्योंकि  इस

 विषय  के  सम्बन्ध  में  बहुत  उत्तेजना  थी  कौर  बहुत  से  दलों  का  तो  यह  मुख्य  साधन  था
 ।

 यदि  ऐसा

 होता  तो  सभी  लोग  इसे  जानते  कौर  उन्होंने  कांग्रेंस  को  हटा  कर  मत  प्राप्त  करने

 का  प्रयत्न  किया  होता  |  चुनाव  होने  से  वे  इस  विषय  में  fas  जानकार  कौर  सुपरिचित  हो  गये

 ।  चुनावों  ने  भी  यह  सिद्ध  कर  दिया  है  कि  देश  इस  विधेयक  को  नारी  रखने  के  पक्ष  में  है
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  सदस्यों  से  निवेदन  करूंगा  कि  वे  सभा  की  प्रक्रिया  का  ध्यान  रखें
 ।  में

 यदि  चाहता  तो  इस  मामले  में  पहिले  के  विनिमय  पर  दृढ़  रह  सकता  था  तथापि  मेंने  सदस्यों  को

 भ्रपनी  बातें  कहने  का  पूर्ण  अवसर  दि  या  |  लेकिन  उन्हें  प्रतुचिए च्छ्  रूप  से  खड़े  हो  कर  बात  कहने  का

 प्रयत्न  नहीं  करना  चाहिये  |

 श्री  गोपालन  ने  कहा  है  कि  नये  सदस्यों  को  अपने  विचार  व्यक्त  करने  का  भ्र वसर  दिया  जाय

 में  सभा  के  नये  सदस्यों  को  Td  विचार  व्यक्त  करने  का  पर्याप्त  अवसर  दूंगा  प्रौर यदि  उनके  सुझाव

 समयोचित  होंगे  तो  सरकार  उन्हें  स्वीकार  कर  सकती  है  |

 साय  feet  er  &  लि  सरसता  को  Q  रे  ता  प्राग  we  पर

 विचार  किया  जाना  चाहिये  |  क्या  इस  से  सभा  के  बहुमूल्य  समय  का  अपव्यय  नहीं  होगा  ।  साथ

 जब  सदस्यों  का  बहुमत  इस  विधेयक  को  बनाये  रखने  के  पक्ष  में  है  तो  केवल  थोड़े  सदस्यों  के  लिये

 इतना  समय  व्यथ  किया  जाय
 ?

 श्री  साधन  गुप्त  ने  कहा  है  कि  इसकी  प्रविधि  के  सम्बन्ध  में  संशोधन  किया  जा  सकता  है
 यह

 ठीक  नहीं  है  ।  क्योंकि  समय  बढ़ाने  के  प्रयोजन  से  इस  विधेयक  के  क्षेत्र  पर  भ्रालोचना  नहीं  की  जा

 सकती  है
 ।

 क्योंकि  फिर  विषय  बहुत  व्यापक  हो  जायेंगी  |

 श्री  नगरी  कु०  चौधरी  ने  यह  प्रस्ताव  किया  है  कि  यह  विधेयक  प्रवर  समिति  को  भेजा  जाय

 प्रवर  समिति  मूल  झ्र धि नियम  के  खंडों  पर  चर्चा  करे  ।  जब  स्वयं  सभा  चर्चा  करने  में  है  तो

 समिति  ऐसा  किस  प्रकार  कर  सकती  है  ?

 इसलिये  प्रवर  समिति  को  सौंपने  सम्बन्धी  दोनों  संशोधन  नियमविरुद्ध  में
 '
 केवल xe

 दिसम्बर  तक  परिचालित  करने  के  प्रस्ताव  को  स्वीकार  करता  हूं  ।

 श्री  साधन  गुप्त  :  में  संशोधन  संख्या
 ७

 प्रस्तुत  करता  हूं  |

 prea  महोदय  :  संशोधन  प्रस्तुत  ठगना  ।  इस  विधेयक  पर  सामान्य  चर्चा  के  लिये  सात

 खंडवार  चर्चा  तथा  तृतीय  वाचन  के  लिये  एक  घंटा  निश्चित  sare  ।  दलों के  नेता  wrt  घंटे

 seco
 का  समय  ले  सकते  हैं  ।

 मूल  भ... उ झंग्रेजी  में
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 fat  श्री ०  .." (५  डॉ  :  विधेयक
 के

 प्रस्तावक  महोदय ने
 जो  कुछ

 मी  तर्क  रखे  हैं  उन  पर  गम्भीर  रूप  से  विचार  करने  की  झ्रावश्यकता  है
 ।

 उन्हीं  के  उत्तर  में  में  कुछ

 बातें  कहना  चाहता हुं  ।

 महोदय  पीठासीन

 मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  वर्तमान  स्थितियों  में  इस  भ्र धि नियम  को  जारी

 रखना  श्रावस्ती  है  ।  उन्होंने  रामनाथपुरम्‌  के  पंजाब  का  भाषा  विवाद  इत्यादि  का  जिक्र

 किया  है  ।  इस  का  सीधा  साधा  उत्तर  यही  है  कि  तब  तो  यह  भ्र घि नियम  बिल्कुल  व्यर्थ  है  क्योंकि  जब  यह

 अधिनियम  उक्त  घटनाओं  को  न  रोक  सका  तो  ऐसे  अधिनियम  से  लाभ  ही  क्या  इस  का  स्पष्ट

 ara  यह  है  कि  निवारक  निरोध  भ्र धि नियम  के  रहते  से  भ्रपराधों  में  कोई  कमी  नहीं  हुई  है  ।

 लिये  यह  कहना  कि  वर्तमान  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  अ्रघिनियम  की  अवधि

 wap  है  नितान्त  निराधार है  ।

 में  पूछता हूं  कि  इसको  ग्रन्थि  क्यों  बढ़ाई  जा  रही  है
 |

 इसका  केवल  यही  उत्तर  हमारी

 समझ  में  प्राता  है  कि  यह  aria  को  रोकने  के  लिये  नहीं  अपितु  सत्तारूड़  दल

 की  इच्छानुसार  जनता  से  काम  कराने  के  लिये  लगाया  गया  है
 ।

 मेरे  विचार  से  यह  शभ्रधिनियंम

 तंत्र  के  विरुद्ध है  ।

 प्रस्तावक  ने  war  कि  यह  विधेयक  बहुमत  की  स्वतंत्रता  सुरक्षा  के  लिये  प्रस्तुत  किया

 गया  है  ।  में  इस  अधिनियम  के  लागू  किये  जाने  के  बारे  अरपना  उदाहरण  देता  हूं
 ।

 में  जानता  हूं  कि

 परा मं दाता  बोर्ड  किस  प्रकार  काम  करता  है  जांच  किस  प्रकार  की  जाती  है  ।  किस  प्रकार

 जेल  में  आदमी  को  भेजा  जाता  है  कौर  किस  प्रकार  छोड़  दिया  जाता  है  ।  मुझे  इन  सबका  अनुभव

 है  a  इसीलिये  मेरा  यह  कहना  है  कि  सत्तारूढ़  दल  किस  प्रकार  प्यार  विचारों  का  प्रतिपादन

 ज़बरदस्ती जनता  से  कराता  है  ।

 १९५६  में  ३८  ३  प्रजा  ४  विकास  एन्ड  FHS  पार्टी  तथा  १  कांग्रेसी  का

 निरोध  किया  गया  ।  यह  कांग्रेस  भी  भूतपूर्व  कांग्रेसी  था  ।  यह  बताया  गया  कि  इस  अधिनियम को

 इसलिये  लागू  किया  जा  रहा  है  क्योंकि  यह  ऐसे  प्रपराधों  के  लिये  है  जिनके  लिये  सामान्य  विधि  में

 कोई  दण्ड  व्यवस्था  नहीं  है  ।  में  विधि  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  सामान्य  विधि  में  हिसा  करने

 के  लिये  कोई  दण्ड  व्यवस्था  नहीं  है  ।  मेरे  विचार  से  तो  इसको  एक  राजनैतिक  दल  द्वारा  दूसरे

 नैतिक  दल  को  हानि  पहुंचाने  के  लिये  ही  लगाया  जा  रहा  है
 ।

 इसे  लगाने  का  तीसरा  कारण  गुण्डागर्दी  बताया  गया  है  ।  परन्तु  में  तक  समझ  नहीं  पाया

 कि  गुण्डागर्दी  किसे  कहते  हैं  ।  क्या  मंत्रीगण  गुण्डे  नहीं  हैं  जो  पुलिस  केਂ  द्वारा  जनता  को  डराते  धमकाते

 कौर  ग़लत  काम  कराते  हें  |  बम्बई  राज्य  के  पुनर्गठन को  ले  लीजिये  ।  कांग्रेसी दल  ने  निर्णय  किया  था

 कि  बम्बई  राज्य  को  तीन  राज्यों  में  विभाजित  किया  जाना  चाहिये  भ्र ौर  एक  दो  राज्य

 नहीं  बनाये  जाने  चाहिये  तथा  बम्बई  को  महाराष्ट्र  को  नहीं  दिया  जाना  चाहिये  ।  सम्भव  है  उनका

 विचार  ठीक  हो  परन्तु  में  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  जिस  दिन  प्रधान  मंत्री  अपने  निर्णय  की  घोषणा

 करना  चाहते  थे  उससे  कुछ  पहले  साम्यवादी  दल  के  कई  नेता  गिरफ्तार  कर  लिये  फिर  भी

 हड़तालें  हुईं  गोलियां  चलाई  गईं
 ।

 जब  साम्यवादी  जेल  में  थे  तो  यह  हिंसा  किसने  की
 ?

 यह  जनता

 की  भावना  थी  ae  जनता  को  ही  जबरदस्ती  अपनी  बात  मनवाने  के  लिये  मजबूर  किया  गया
 ।

 निणंय  की  घोषणा  केਂ  समय  में  बम्बई  में  नहीं  दिल्‍ली  में  था  ।  १८  जनवरी  को  में  बम्बई  पहुंचा

 भोर  निवारक  निरोध  अधिनियम के  अधीन  हवाई  च्  पर  ही  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  कहा
 ee

 ait  में
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 श्री
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 गया  कि  तुम्हारे  खाने  से  हडताल  की  maha  बढ़  गई  में  नहीं  जानता  दिल्‍ली  से  बम्बई  जाने  में

 मेंने  कौन  सी  हिंसा  कर  दी  थी  ।  मेरे  विचार  से  साम्यवादी  नेतायों  तथा  मुझे  गिरफ्तार  करके

 ही  हिसा  की  ।  क्योंकि  कांग्रेस  दल  के  इस  प्रकार  के  कृत्यों  से  जनता  भड़क  गई  अन्यथा  शांत-भाव  से

 ध्वनि  बात  बताने  का  प्रयत्न  करती  |  मेरा  नम्प्रता  पूर्वक  निवेदन  है  कि  कांग्रेस दल  ऐसे  अधिनियम

 ध्रघिनियमित  न  करें  जिन  से  जनता  भड़क  कर  हिंसा  पर  उतारू  हो  जाये  ।  गांधी  जी  की  मूर्ति  तथा

 संविधान  को  जलाना  wae  बनाने  का  भ्र घि नियम  बनाया  गया  ।  बड़ी  अजीब  बात  है  कि  जो  व्यक्ति

 किसी  चीज़  को  पसन्द  नहीं  करता  उससे  वह  पसन्द  कराई  जाय  ।  महात्मा  गांधी  ने  विदेशी  वस्त्रों

 को  किस  लिये  जलाया  क्योंकि  वह  उस  को  पसन्द  नहीं  करते  थे  ।  परन्तु उस  समय  किसी  ने  भी

 उसको  हिसा  नहीं  कहा  |

 में  मानता  हूं  कि  ब्राह्मणों  को  मारना  हिंसा  है  इसको  रोकना  चाहिये
 ।

 परन्तु  डरा  धमका

 कर  नहीं  भ्रपितु  जनता  के  साथ  बातचीत  करके  उनको  विश्वास  दिलाओ
 कि

 यह  हिसा  है
 कौर  ऐसा

 करना  ठीक  नहीं  है  ।  उसको  निवारक  निरोध  शभ्रधिनियमों  के  अधीन  गिरफ्तार  नहीं  करना  चाहिये  |

 इसलिये  मेरा  कहना  है  कि  यह  बहुमत  की  रखने  के  लिये  नहीं  भ्रमित  अल्पसंख्यकों  हारा

 जबरदस्ती कोई  बात  बहुमत  से  मनवाने  के  लिये  रखा  गया  है
 ।

 यह  कहना  नितांत  त्रुटिपूर्ण  है  कि  इस  भ्र धि नियम  के  द्वारा  अपराध  कम  हो  गये  हें  श्र

 लोगों  नें  अपने  कार्य  करने  के  ढंग  बदल  दिए  हैं  ।  ऐसा  सोचना  ठीक  नहीं  है  ।  में  बता  देना  चाहता  हूं  कि

 मराठी  भाषा  माषी  जनता  बम्बई  समेत  एक भाषाभाषी  राज्य  की  मांग  कभी  भी  नहीं

 लेगी  ।

 एक  माननीय  सदस्य  ने  सभा  में  बताया  था  कि  महाराष्ट्र  के  व्यक्तियों  ने  गुजराती  महिलाश्रों

 के  साथ  बलात्कार किये  माननीय  गृह-मंत्री  को  इसकी  जांच  करनी  चाहिये  इसका  भी

 पता  लगाना  चाहिये  था  कि  जिस  सदस्य ने  यह  उनका  qa  तक  का  जीवन  किस  प्रकार

 का  रहा  है
 ।

 में  जानता  हूं  कि  उन  पर  एक  बार  बलात्कार  का  शभ्रभियोग  न्यायालय  में  चल  चुका  है

 जिसके  तथ्य  मराठी  भाषा  के  एक  समाचारपत्र  में  छप  चुके  हैं  ।

 परामशंदाता बो  का  काम  किस  प्रकार  का  उन्हों  ने  मुझ  से  पुछा  कि  क्या  में  संयुक्त  महाराष्ट्र

 बम्बई  राज्य
 को  चाहता  मेंने  स्वीकारात्मक  उत्तर  दिया  |  TTT उन्होंने  मेरे  बाद  दो  पुलिस

 पदाधिकारियों को  साक्षी  ले  कर  मुझे  गड़बड़  करने  वाला  घोषित  करके  धाना  जेल  में  भेज  दिया  ।  हमारे

 द्वारा  उच्च  न्यायालय में  श्रपील  करने  न्यायाधीशो ंने  पाया कि  सभी  गिरफ्तारियां  नियमित

 रूपसे हुई  निरोध  के  कारण  नहीं  दिये  गये  हैं
 ।

 इसलिये  उन्होंने  १४५  व्यक्तियों को  मुक्त  कर  दिया

 क्या  अधिनियम इसਂ  प्रकार  काम  करेगा  ?

 में  माननीय  मंत्री  के  विचारार्थ  एक  मामला  प्रस्तुत  करता  हूं  ।  बम्बई  परिवहन  विभाग  में  एक  दिन

 की  हड़ताल  की  गई  जिसके  लिये  नेतागण  ३६४  दिन  तक  जेल  में  रखे  गये  ।  निवारक  निरोध  से  इसी

 प्रकार  से  काम  किये  जाते  हैं
 ।

 एक  उदाहरण  है
 ।

 महाराष्ट्र  के  एक  किले  में  शिवाजी  की  प्रतिमा  का

 macy  पंडित  नेहरू  करने  गये
 ।

 वह  वहां एक  महान्‌  विभूति  की  प्रतिमा  का  अनावरण करने  गये

 थे
 ।

 ऐसी  विभूति  जिसका  म्रनावरण  भारत  के  प्रधान  मंत्री  द्वारा  होना  आवश्यक  था  ।  परन्तु  में  इस

 विचार  के  विरुद्ध  था  कि  ऐसा  प्रधान  मंत्री
 जो

 महाराष्ट्र  के  बनाये  जानें  के  विरुद्ध  हो  वह  महा  राष्ट्र  निर्माता

 की  प्रतिमा  का  अनावरण  करे  ।  धौर  इसीलिये  में  २००००  व्यक्तियों  को  लेकर  प्रत  पढ़  के  किले  की
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 arse  के  विरुद्ध  प्रदर्शन  हेतु  चला
 ।  मुझ  को  रास्ते में  ही  पुलिस  पदाधिकारियों  ने

 सड़क
 पर

 हीरा

 बढ़ने  से  रोक  दिया  ।  क्यों  ?  केवल  इसलिये कि  पंडित  नेहरू  उस  सड़क
 से  गुजरने  वाले

 थे
 क्या

 उस  रास्ते  पर  चलना  रोका  जा  सकता  जिस  cet  पर  पंडित  नेहरू  at
 रहे  हों

 ?  बाद

 में  हमसे ही  पूछा  जाता  है  कि  हम  उस  उत्सव में  क्यों  नहीं  जाये
 ।

 किसी
 ने

 भी  इस
 पर  ध्यान

 दिया  कि  हम  को  रास्ते  में  ही  रोक  दिया  गया ?  हमने  झ्रनुशासन  रखा
 एक  मौ

 फूल  नहीं  तोड़ा  था  ।  एक  भी  द्वार  नष्ट  नह  किया  था  ।  हमने  केवल  नारे
 लगायें  थे  कि  हम  श्राप

 की  विचारधारा से  सहमत  नहीं  परन्तु  किया  क्या  गया  कि  हमको  दुर  स्थान पर  ही  वहां  जानें

 से  रोक  दिया  गया  कौर  जनता  को  जबरदस्ती  बसों  तथा  ट्रकों  मे  लाद
 कर  वहां  पर  लाया  गया

 हमारा  लोकतन्त्र  इस  प्रकार  का  है  ।  हमारे  बारे  में  इश्तहार  बांटे  गये  कि  हम  प्रधान  मंत्री  को  मारना

 चाहते  इनका  प्रसार  भी  सरकार ने  किया  ।  इसी  प्रकार  से  हम  को  बार  बार
 सरकार

 ने  भड़काने

 का  प्रयत्न  किया  ।  हम  कभी  स्वप्न  में  भी  नहीं  सोच  सकते  कि  किसी  बात
 में

 सहमति  होने  के
 कारण

 ही  पंडित  जी  को  मारने  का  षड्यन्त्र  किया  जा  सकता  है
 ।

 हम  उन्हें  रिज़वान  देते  हैं  कि  हम  कभी
 भी

 ऐसा  षड्यन्त्र  नहीं  कर  सकते  हें  ।  वप्  में  बता  देना  चाहता  हूं  कि  जिन्होंने  महात्मा
 गांधी

 का  बध

 किया  था  वह  लोग  कांग्रेस  दल  में  सम्मिलित  हैं  ग्रोवर  उनका  यहां  पर  स्वागत किया  जाता

 हमने  पुलिस  को  पहले  ही  पर्याप्त  शक्तियां  दे  रखी  में  कहीं  भाग  जाने  वाला  नहीं  ।
 मेंने  १६

 वर्ष  जेल  में  गुजारे हें
 ।  झर कुछ  वर्ष  वहां  गुजार सकता  हूं

 ।  इसलिये  इस  भ्र धि नियम की  श्रावश्यकर्ता

 नहीं  है
 ।

 हम  जो  कुछ  करते  हैं  उससे  डरते  नहीं  हैं  जबकि  सरकार  गोलियां  चलाती  जनता

 के  विरुद्ध  कार्यवाही  करती  हैं  ate  कभी  जांच  नहीं  होती  है  ।  इसलिये  यह  सिद्ध  होता  है
 कि

 एक  दल  बात  जबरदस्ती  मनवाने  के  लिये  इस  अधिनियम  की  अवधि  बढ़ाना  चाहता  है
 ।

 मेरा

 माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  है  कि  वह  इस  पर  विचार करें  ।

 जिन  परिस्थितियों  का  जिक्र  मानीय  मंत्री  ने  किया  कि  वह  उन  परिस्थितियों  के  कारण  इस

 नियम की  अवधि  बढ़ा  रहे  हैं  ।  मेरे  विचार  से  उन  परिस्थितियों  को  इससे  नहीं  बदला  जा  सकता  है  ।

 अराज स  लेबाजी  होती है  क्या  किसी  व्यक्ति  का  इस  अन्याय  के  लिये  निरोध  किया  गया  है
 ?  इस  प्रकार

 के  लोगों  का  निरोध  करना  ठीक  होगा  क्योंकि  वह  लोग  समाज  को  क्षति  पहुंचा रहे  परन्तु जो  लोग

 समाज  विरोधी  ऐसे  लोगों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करते  हें  उनका  निरोध  इसी  अधिनियम  के  द्वारा  किया

 जाता है  ।  क्या  इस  प्रकार  लोकतन्त्र  का  कार्य  होता  है
 ?

 यह  अधिनियम  काश्मीर  पर  लागू  नहीं  होता  है  ।  वहां  झगड़े  हो  WE  |  गड़बड़  हो  रही  है
 ।  इसी

 लिये  जो  सरकार  की  नीति  काश्मीर  के  बारे  में  है  उसका  में  समान  करता  हूं  ।  परन्तु  में  यह  नहीं  चाटता

 कि  किसी  का  चार  वर्ष  तक  निरोध  किया  जाये  |  उसको  या  इलाहबाद  में  रखिये  परन्तु

 स्वतन्त्र  रखिये
 ।

 में  इस  अधिनियम के  अधीन  किये  गये  अ्रन्याय को  इस  का  उदाहरण समझता  हूं

 att  ard  में  मेरा  यही  सुझाव  है  कि  इसकी  भ्र वधि  नहीं  बढ़ाई  जानी  चाहिये  ?

 क्‌०  चल  शर्मा  :
 मुझे  विरोधी  दल  के  नेता  द्वारा  कहे  गये  तौहीन  शब्दों

 बड़ा  दुःख  ।  क्या  यह  उचित  है  कि  राज्य का  कोई  मंत्री  किसी  प्र  सीमा  का  aaa  करने  जाये

 श्र  सड़क  पर  खड़े  हो  कर  नारे  लगाये  जायें  कि  तुम  प्रतिमा  का  अनावरण  नहीं  कर  सकते  |  मेरे  विचार

 से  यह  मानवता  के  विरुद्ध  है  ।

 न्यायशास्त्र के  प्रसिद्ध  के  विरुद्ध  निरोध  की  विधि  का  होना  पहले  से  हो  मान  लिया  है  ।

 उसके  बारे  में  दंड  प्रक्रिया संहिता  की  १०८  तया  ११०  धाराये ंहें  ।  किसी  भो  व्यतीत  को दुव्येवहा र  के

 भागाभाग
 लिये  रोका  जा  सकता है  प्रौढ़  वह  जमानत  पर

 छट  सकता  है  ।  यह  धारायें
 विचाराधीन  विधेयक  के  सम्बन्ध

 मूल  भंप्रेजी  में
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 में  यह  समझना  चाहिये  कि  घारा  ११०  के  अधीन  जो  व्यक्ति  जेल  में  रखा  जायेगा  उसकी
 प्रतिष्ठा

 समाज  में  समाप्त  हो  जायेगी  परन्तु  जिस  व्यक्ति  को  निवारक  निरोध  अधिनियम  के  अधीन  नज़र बन्द

 किया  aria  उसको  अपने  को  निर्दोष  सिद्ध  करने  का  अधिकार  होगा  साथ  ही  साथ  उस  व्यक्ति की

 को  कोई  ais  नहीं  पहुंचेगी ।

 पूछा  जाता  है  कि  इस  प्रकार  के  अघिनियम  को  संविधि  पुस्तक  में  रखने  की  आवश्यकता क्या

 मेरा  निवेदन  है  कि  इंगलेंड  में  क्रामवेल  के  जमाने  में  बड़े  कठोर  भ्र घि नियम  लगाये  गये  ।  फ्रांसीसी  क्रान्ति

 के  समय  वहां  के  नेता  विधियों
 को

 कारण  करते  थे
 ।

 रूस  में  भी  क्रान्ति  के  समय  क्या  बहुत  से  व्यक्ति

 मार  दिये  गये  ।  जेल में  डाल  दिये  गये  ।  इस  प्रकार  यह  सिद्ध  होता  है  कि  चाहे वह  ठीक  था  भ्रमणा

 उन्होंने  वही  काम  किये  जिनकी  वह  आवश्यकता  समझते  थे  ।

 संविधान  की  यही  मुख्य  बातें  हैं  जेसे  विधि  के  द्वारा  बताये  गये  कार्यों  को  करें
 ।

 पाकिस्तान  के  दो

 भाग हें  परन्तु  वह  विधि  द्वारा ही  एक  दूसरे से  जुड़े  दूसरी  बात  पंजाब  की  है
 ।

 संविधान  के  अनुसार

 प्रत्येक  व्यक्ति  को  भ्रधिकार  है  कि  वह  जो  भाषा  चाहे  उस  को  पढ़ने  को  स्वतन्त्र  है  ।  परन्तु  कोई  राज्य

 यदि  उस  में  बाघा  डालता  है  तो  वह  व्यवित  उच्चतम  न्यायालय  में  जाकर  प्रतिकार  की  मांग  कर

 है  ।  आन्दोलन करने  का  कोई  लाभ  नहीं  में  समझ  नहीं  सका  कि  लोग  इस  प्रकार  के
 a

 काम  करने  पर
 क्यों  उतारू हो  जाते  हैं  ।

 हमें  तो  भ्र भी  प्रारम्भिक  नागरिकता  की  भी  शिक्षा  प्राप्त  करनी  है  ।  सबसे  पहली  बात  यह  है

 कि  लोग  कानून  को  स्वीकार  करें  श्राप  किसी  मंत्री  को  दिवा  जी  के  बुत  का  अनावरण  नहीं  करने  देते
 ।

 मिल  के  प्रबन्धक  को  मिल  में  नहीं  जाने  कौर  दूसरों  से  बड़ी  बड़ी  श्राशाय्ें  लगाये रहते  है  ।

 तीसरा  प्रदान  यह  है  कि  aaa  अवस्था  में  इस  विधान  से  कुछ  लाभ  हो  सकता है  ?  यह  कोई

 युक्ति  नहीं  कि  इस  विधान  के  बावजूद  कई  प्रकार  की  कार्यवाहियां  हो  रही  इसलिए  कानून

 जरूरत  नहीं
 ।

 मानवीय  स्वभाव  को  कौर  सामूहिक  रूप  में  देखना  होता  है
 ।

 जिन  बातों

 से  कोई  बुरी  बात  हो  सकती  है  उसे  रोकने  का  प्रयत्न  किया  जाता  मेरा  निवेदन  है  कि  जनता  के  भले

 दृष्टि  से  निवारक  निरोध  कानून  को  चालू  रखा  जाना  चाहिये  |  इससे  किसी  को  हानि  नहीं  पहुंचेगी
 ।

 नयायुग रहा  है  ।  कौर  लोगों  के  प्राथमिक  दृष्टि  कोण  में  परिवर्तन हो  रहें  नये  विधान  बनाये
 जा

 हो  सकता  है  कि  कई  लोग  इसके  विरुद्ध  भ्रहिसात्मक  कर
 उनको  बढ़ने  देने

 के
 स्थान

 पर  रोकना  ही  ठीक  है  ।  में  इत  बोलने  का  यह  अवसर  दिये  जाने  पर  धन्यवाद करता  हूं  ।

 श्री  नाशिर  भरूचा
 :

 में  इस  विधेयक  का  विरोधी  हूं  ag  विधेयक  स्वतन्त्रता  कौर

 विधिवत्‌  शासन  की  नींव  पर  कुठाराघात  है  यह  न्याय  की  भावना  का  घोर  विरीधी  यह  तो  केवल

 देवी  प्रभाकरण  के  समय  ही  उचित  समझा  जा  सकता  दूसरे  यह  कि  इस  विधेयक  को  राजनैतिक  दलों
 विशेषकर  साम्यवादी दल  के  विरुद्ध  प्रयोग किया  जायेगा  में  साम्यवादी  तत्व  का  समर्थक  नहीं

 परन्तु  फिर  न्याय  का  अघिकारी तो  साम्यवादी भी  बड़े  विचित्र  विचारों  के  प्राकार  पर  इस  कानून
 को

 बनाया  जा  रहा  है  प्रौढ़  इस  सम्बन्ध  में  कांग्रेस  की  भ्रांत  से  एक  पुस्तिका  भी  निकाली  गई  है  ।

 वर्तमान  निवारक  निरोध  शअ्रधिनियम के  भ्रन्तर्गत  एक  व्यक्ति  को  नज़र बन्द  किया  जा  सकता  है  |

 नजरबन्दी
 का  प्रदेश  पुलिस  अ्रायुवत  द्वारा  दिया  जाता  है  ।  उसे  भ्र पने  नीचे  के  प्राधिकारियों की  रिपोर्ट

 पर  ही  ग्रामीण रहना  पड़ता  अधिनियम  के  भ्रन्तगंत  यदि  एक  बार  किसी  को  गिरफ्तार  किया  जाता

 तो
 पांच  दिनों  के  भीतर  उसे  नजरबन्दी के  कारण

 बताये
 जाते हैं  कौर  १२  दिनों  के  भीतर  नजरबन्दी

 i i  a

 मूल  अंग्रेजी  में
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 को  पक्का  कर  दिया  जाता  है  |  ३०  दिन  के  भीतर  मंत्रणा बोर्ड  नज़र बन्द  के  मामले पर  विचार  करता

 है।यह  सब  दिखावा है  ।  कोई  बात  भी  सरकार  की  इच्छा  के  विरुद्ध  नहीं
 की

 जाती
 ।

 कहा  गया  है  कि  मामला  बोर्डे  के  सुपुर्द किया  जाता  परन्तु  बोर्ड  के  पास  जो  भी  सामग्री होती

 उससे  नजरबन्दी के  कारणों  की  सत्यता  नहीं  जांची  जा  सकती
 |  इससे कुछ  संरक्षण  लाम

 प्राप्त  नहीं  हो  सकता  ।  यह  तो  एक  मजाक  है  ।  कौर  देखिये  इस  अधिनियम  के  अ्रन्तगंत  सरकार  द्वारा

 कितने  व्यापक  अधिकार  प्राप्त  किये  गये  हैं  ।  यह  काश्मीर  के  भ्र ति रिक्त  सारे  देश  पर  लागू  यदि  राज्य

 की  प्रतिरक्षा का  ही  मामला  हो  तो  इसे  केवल  राज्य  की  सुरक्षा  के  लिये  ही  प्रयोग  किया  जाना  चाहिये

 परन्तु  प्रभी  तक  में  भारत  की  सुरक्षा कौर  राज्य  की  सुरक्षा  का  भेद  नहीं  समझ  सका
 ।

 यह  कानून  तो

 हर  छोटी  मोटी  बात  पर  लाग  किया  जा  सकता  क्योंकि  जन  सुरक्षा  के  नाम  से  कोई  भी  शरारत  की

 जा  सकती है  ।  उच्च  न्यायालयों  में  बन्दी  प्रत्यक्ष  करण  के  आवेदन  पत्रों  की  सुनवाई  के  समय  कई  ऐसी

 बातों का  पता  चलता  है  जोकि  सिद्ध  करती  हैं  कि  पुलिस  वाले  बड़ी  लापरवाही
 से  ऐसे  मामलों

 की

 रिपोर्ट कर  देते  इसलिये  जब  पुलिस  आयुक्त  की  जिम्मेदारी  कौर  नजरबन्दी  आदेश  को  पक्का  करने

 की  बात  कही  जाती  है  तो  हंसी  श्रा  जाती  है  ।  यह  प्राधिकारी क्या  सावधानी  प्रयोग  करते  हैं  कि  एक

 व्यक्ति  की रिपोर्ट पर  किसी  दूसरे  के  लिये  शपथ  पत्र  प्रस्तुत  कर  दिया  जाता  है  ।  एक  छोटा  अधिकारी

 अपनी  मर्जी  के  मुताबिक  जो  चाहे  कर  सकता  किसी  की  भी  स्वतन्त्रता  सुरक्षित  यह  बात  गलत

 है  कि  हिसात्मक  कार्यवाहियां करने  वालों  पर  ही  यह  लाग  होगा  ।  यदि  में  एक  सम्मेलन  करना  चाहता

 हूं  are  पुलिस  आयुक्त  &  विचार  में  इससे  गड़बड़  होगी  तो  में  सम्मेलन  नहीं  कर  सकता ।

 हिसा  की  उसमें  कुछ  भी  बात  नहीं  इसलिये  मेरा  कहना  है  कि  हमारी  सारी  मानवीय

 हलचलें  इस  अघिनियम  के  अ्रन्तगंत झा  जायेंगीं  ।

 wt  से  ३८  पहले  रौलट  शभ्रधिनियम  इस  देश  में  लाग  किया  गया  था  तो  सारे

 देश  में  तूफान  मच  गया  था  ।  यह  PELE  की  बात  परन्तु  यह  विधेयक  तो  उससे  भी

 बुरा  रौलट  अधिनियम  बगावत  को  दबाने  के  लिये  art  देश  पर  लाग  नहीं

 किया  गया  उसे  तो  केवल  एक  विशेष  क्षेत्र  जब  कि  वहां  सामान्य  प्रशासन  असम्भव

 हो  गया  तो  लागू  किया  गया  था  ।  माननीय  श्री  विट्ठल  भाई  पटेल  द्वारा  भी  इसका  घोर

 विरोध  किया  गया  उन्होंने  इसे  सरकार  की  भारी  भूल  कहा  था  ।  परन्तु  wa  तो

 निवारक  निरोध  अधिनियम  हे
 ।

 डा०  सुरेन्द्रनाथ  श्री  जिन्ना  ak  पंडित  मोहन

 मालवीय  जेसे  लोगों  ने  उसका  घोर  विरोध  किया  था  ।  रौलट  अधिनियम  में  न्यायालय  में

 का  अधिकार  छीना  नहीं  गया
 था  ।

 ae  तो  शांति  शौर  सुरक्षा

 के
 पर

 निवारक  निरोध  अधिनियम  जसे  विधान  बनाये  जा  रहे  हं  ।  यदि  देश  को  हमलें  का  खतरा

 तो  बात  ठीक  परन्तु  शांति  के  समय  में  यदि  हमारी  सरकार  a  राज्य  सरकारें

 १००  ऐसे  व्यक्तियों  की  देख  रख  करने  के  ग्र योग्य  जो  कि  नज़र बन्द  ae  उनकी

 कार्यवाहियों पर  नियन्त्रण  नहीं कर  तो  में  कहूंगा  कि  श्रमिकों  सरकार  में  रहने  का

 कोई  अधिकार  नहीं  ।  इस  प्रशासन  के  प्रयोग  हैं  और  श्रमिकों  इन  पदों  को  छोड़  देता

 चाहिए

 कंवल  बम्बई  राज्य  में  पुलिस  प्रशासन  पर  १०  करोड़  खर्च  किया  जाता  हैं  ।  सारे

 देश  में  इस  पर  १४५०  करोड़  खर्चे  किया  जाता  हैं  ।  यदि  इतने  पर  १००  झ्रादमियों  को

 विध्वंसकारी  कार्यवाहियों  से  रोका  नहीं  जा  तो  में  करूंगा  कि  इस  प्रशासन  को

 रूप  से  समाप्त  कर  देना  चाहए  ।  यह  अराजकता  की  बात  नहीं  ।  ऐसा  कोई  अपराध  नहीं

 at  कि  भारतीय  दंड  संहिता  के  अन्तर्गत  नहीं  ar  इ  लिए  यह  निवारक  fata
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 अ्रघिनियम  की  क्या  भ्रावश्यकता  है  ।  कौर  यह  कहना  भी  लाभदायक  नहीं  सिद्ध  होता  कि

 इत  अधिनियमों  के  बावजूद  अपराध  हो  रहे  हें
 ।

 तो  क्या  इस  पर  जनता  का  अदालत

 की  शरण  का  after  छीन  लिया जाय  ?  waar  यह  कि  पुलिस  प्रशासन  को  कौर  योग्य

 बनाया  जाय
 ।

 यदि  मुझे  रौलट  अधिनियम  ak  इस  अधिनियम  में  एक  को  चुनने  के  लिए

 कहा  जाय  तो  में  हाथ  जोड़
 कर

 रौलट  झ्र धि नियम  को  स्वीकार  कर  लूंगा ।

 थ्री  ao  सिं०  सहगल  उपाध्यक्ष  यह  जो  प्रीवेंटिव  डिटेंशन  ऐक्ट एक्ट

 निरोध
 की

 मियाद  को  तीन  वर्ष
 के  लिए  ak  बढ़ाने का  बिल  प्राया

 उस  पर  में  भ्र पने  विचार  रखना  चाहता  हूं  ।

 अब  हमें  यह  देखना  चाहिये  कि  हमारे  इस  देश  में  जिसकी  कि  जन  संख्या  करीब  ३८

 करोड़  के  है  वहां  पर  १-११-५६  से  ३०-£-५७  तक  कितने  आदमी  डिटेंशन  में  थे  कितनों

 के  मामले  में  विचार  किया  गया  यह  आपको  स्टेटमेंट  २  को  पढ़ने  से  पता  चल  सकता

 ह ै।

 इस  क्लर्को को  पढ़ने  के  बाद  श्राप  देखेंगे  कि  इसमें  जिन  प्रदेशों  का  seta  किया  गया
 x

 है  उस  उल्ला  के  मुताबिक  करीब  करीब  हमारे  यहां  पर  ३१-१०-५६  तक  के  नज़र बन्द

 मिलाकर  संख्या  ४३  हैं  |

 इन  सारी  चीजों को  देखने  के  बाद  हमारे  माननीय  सदस्य ने  जो  यह  कहा
 कि

 यह
 जो

 हमारे  ऐडवायजरी बोडर्स  हैं  यह  मौके  तो  में  उनसे  इसमें

 सहमत  नहीं  हूं  ।  श्राखिर  जो  ऐडवायजरी  बोडंस हैं  उनमें हाई  कोटे  के  जजेज  )

 हैं प्र ौर  जजेज  बैठ  कर  फैसला  करते  हैं  झर  इसका  निर्णय  करते  हैं  कि  श्रमिक  झ्रादमी  को

 डिटेन  किया  जाय  अथवा  नहीं  यदि  ag  ag  समझते  हैं  कि  उस  ara
 को

 डिटेन  न  किया  जाय  तो  उसको  डिटेन  नहीं  किया  जाता  है  ।

 इस  के  भ्र ति रिक्त  यदि  विरोधी  पक्ष  के  माननीय  सदस्यों  का  यह  खयाल  हो  कि  यह

 प्रीवेटिव  डिटेंशन  ऐक्ट  कांग्रेस  के  अ्रतिरिक्त  विभिन्न  राजनैतिक  दलों  को  जैसे  साम्यवादी

 प्रजा  समाजवादी  हिन्दू  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  या  जनसंघ  शादी  को

 दबाने  के  लिये  बनाये  रक्खा  जा  रहा  तो  में  कहूंगा  कि  उनका  ऐसा  खयाल  करना  ठीक

 नहीं  है
 ।

 यह  कानून  तो  वास्तव  में  ऐसे  अनमोल  एलिमेंट्स  विरोधी
 को

 चेक  में  रखने  के  लिए  रक्खा  जा  रहा  है  जो  कि  amt  देश  ae  समाज  की  प्रगति  के  ant

 में  बाघक  सिद्ध  हो  रहे  हैं  ।  ग्र भाग्यवश  हमारे  देश  में  अराजक  तत्व  विद्यमान  हैं

 mit  थोड़े  ही  दिन  हुए  जब  हमारी  एक  रेलगाड़ी  पटरी  से  उलट  गई  क्योंकि  फिश  प्लेट

 निकाल
 दी

 गई  थी
 ।

 इसके  अतिरिक्त  में  ant  पूछना  चाहता  हूं
 कि

 हम  में  से
 कौन

 ऐसा  है  जो  यह  बर्दाश्त  करेगा  कि  जो संविधान  हमने  बनाया  है  उसको  जलाया  जाय  कौर  हमारे

 उस  नेपाल  फ्लैंग  का  जिसके  नीचे  कि  हम  सब  लोगों  ने  कंधे  से  कंघा

 मिलाकर  आजादी  की  लड़ाई  लड़ी  ak  कुर्बानियां  उसका  सरेआम  श्रीमान  किया  जाय

 भौर  उसको  जलाया  जाय  ।  जब  हमारें  सामने  ऐसी  परिस्थितियां  पेश  हों  तो  झ्र गर  सरकार

 हस  डिटेंशन  ऐक्ट
 की

 मियाद  तीन  वर्ष  के  बढ़ाने  के  लिए  ant  ara  तो  में  समझता हूं  कि

 इस  में  कोई  भी  गलत  बात  नहीं  है  ।
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 पहले  पहल  यह  बिल  १६५०  में  लाया  गया  था  राज  सन्‌  १९५७ में  वह  काफी

 रहो बदल  होकर  हमारे  सामने  पेश  हैं  कौर  में  समझता  हं  कि  सन  2EYo  में  जो  इसका  रूप

 था  वह  ब्रिज  के  १९५७  के  बिल  की  अपेक्षा  ज्यादा  खतरनाक  इसके  अलावा  हमारा

 कोई जो
 क्रिमिनल  प्रोसीज्योर  ऐक्ट  है  उसमें  भी  काफी  रहोबदल  किया  जा  चुका  है  ।

 बकील  तो  हूं  नहीं  कि  कोई  एक  दावे  के  साथ  किसी  चीज  को  कहूं  लेकिन  यह  में  ने  भ्र क्सर

 आहर  सुना  है  कि  चूंकि  क्रिमिनल  प्रोसीज्योर  ए  इतना  बदल  दिया  गया  गया  इसलिए

 श्री वें टिव  डिटेक्शन  ऐक्ट  को  कायम  रखना  जरूरो  हो  गया  है  ।  इसके  अलावा  ट्रायल  करने

 के  काम  में  भी  तबदीली  हो  गई  है  ।  प्राज हमार  aaa  में  जो  सेबोटेज  होता  है  are  ऐसे

 लोग  जो  हमें  काम  करने  नहीं  देना
 जो  कि

 विधान  सभाओं  में  जा  कर  के  वहां
 पर

 प्रदर्शन करना  चाहते  थे  काम  को  रोक  देना  चाहते  तौ  मार  पीट  करना  चाहने

 ऐसे  दारा रती  लोगों  को  रोकते  के  लिए  हमें  इस  प्रोवेंटिव डिटेक्शन  ऐक्ट  को  अभी  ग्राम  के  लिए

 जरूरत  ।

 उपाध्याय  A  ध्यान  स्टटमट  नम्बर  ३  का  mit  दिलाना  चाहता  हूं

 ५
 पूछना

 चाहता  हूं
 कि  हमारे  मध्य  प्रदेश  में  जहां  कि  डकैतों  को  हार बर  किया

 जाता  है  वहां  इस  कानून  के  बर्गर  कैसे  डील  किया  जाय  कौर  नगर  ऐसे  उपद्रवी a

 जिस  लोगों  को  डिटेन  न  करें  तो  यह  कहां  तक  मनासिब  होगा
 ?

 हमारे  पास  इतना  शभ्रच्छा

 कोई  दूसरा  कानन  नहीं  है  जिसके  मातहत  टम  उतकों  शिक्षित  कर  सकें  |

 हमार  माननीय  सदस्य  श्री  नादिर  wear  न  कहा  कि  रौलट  एक्ट  के  जमाने  में  णएक्यज्ड

 का  ट्राल  होता  था  आर  उन्होंने  रोलैंड  ऐक्ट  के  सम्बन्ध  में  पुरानों  इम्पीरियल  लेजिस्लेटिव

 कौसिल  में  जो  उस  समय  के  सदस्यों  ने  जिनमें  से  कि  बहुत  से  इस  लोक  में  नहीं

 उनके
 उस  समय

 प्रकट  किये  गये*  विचारों  को
 जो

 अपनी  स्पीच  में
 कोट

 में  उनको

 aaa  देता  हूं  लेकिन  मे  अपने  उन  माननीय  सदस्य  से  यह  कहना  चाहूंगा  कि

 वे  जरा  राज
 की

 परिस्थिति  का  मुलाहजा  करें  कि  देश  में  क्या  हालत  हो  रही  हैं  ।  हमारे

 मध्य  प्रदेश  में  डाकू
 परों  को  प्राय

 दिया  जा  रहा  है  कौर  उनको  घरों  में  शरण  दी  जा  रही

 हैं  a  जिलों  में  उपद्रव  हो  रहे  हे  एसी  हालत  में  सरकार  के  पास  इसके  सिवाय

 कोई  चारा  नहीं  जाता  कि
 वह  इस  सिचुएशन  का  सफलतापूर्वक  सामना  करने के  लिय

 स
 प्रीवेंटिव  डिटेंशन  ऐक्ट  की  मियाद  २,  2  साल  ग्राम  बढ़ाने  के  लिए  हाउस से  कहें  कौर

 में  समझता  हुं  कि  हालात  ऐसे  हं  जिनको  कि  वजह  से  हमें
 सरकार  को  इसको  मियाद  बढ़ाने

 की  मंजूरी  देनी  चाहिए  ।

 हमें  यह  भी  देखना  चाहिए  कि  ag  डिटेंशन  के  कर्ज  जो  भव्य  होते  हैं  उनकी  तादाद

 कितनी  झ्र  उनमें  से  कितने  छूटते  हैं  और  कितनों  को  डिटेन  किया  जाता  है ं।

 उसमें  श्राप  पायेंगे  कि  जिन  लागों  को  मंत्रणा  बोर्ड  द्वारा  मत  किया  गया  उनको  संख्या  ५६  है  ।

 इसके  साथ  ही  साथ  जिनकी  नजरबन्दी  की  गयी  हू  उनको  संख्या  १२०७  शा

 अब  ३८  करोड़  की  मर दम शुमारी में  यदि  १२७  आदमी  डिटेन  कर  लिये
 गये  तो

 में  नहीं

 ता  कि  कोई  बहुत  बड़ा  पहाड़  टूट  पड़ा
 ।

 यह  सरकार vot  VENUS  जो  zareu पर mee  SUIT  पर  देश  को  चहु
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 ग्र०  सि०  सहगल

 लजाना  चाहता
 =  उसका  मजबूत  करना  हमारा  का  कार्य ह  उसक  रास्ते में  कोई

 रुकावट  न  डाल  सक  शरारत  लोग  उपद्रव  शादी  न  कर  उनकों  रोकने  के  स

 सरकार  के  हाथ  में  यह  कानन  देकर  हम  कोई  गलत  काम  नहीं  कर  रहे  हे  |

 इस  सदन  के  माननीय  सदस्यों  को  इन  सारी  चीजों पर  गौर  करना  चाहिए  में  मानता

 कि  सन  %EXo  में  जब  यह  कानन  लाया  गया  था  उस  इसमें  खामियां  थीं  लेकिन

 घीरे  घीरे  हम  इस  कायम  में  स ेवे  खामियां  निकालते गये  ह  ऐक्यूज्ड के  केसेज  का  रव्यू

 किया  जाता  यी ट  अरार  एडवाइजरी  बाइस  उनक  कर्ज  का  एग्जाम  करत  अरार  उस  क

 बाद  ही  उन  को  डिटेन  क्या  जाता  हैं  ।  में  नहीं  समझता  कि  एसी  हालत में  कसे  हमार  भाइयों

 का  यह  खयाल  हैं  कि  इस  कानून  को  झाग  बढ़ाना  ठीक  नहीं  है  ।  में  तो  समझता  g  कि

 हमारे  विरोध  के  माननीय  सदस्यों  ने  जब  इस  पर  बहस  आरम्भ  हो  रही  थी  तो  चंकी  वे

 उसको  वाजिब  समझते  इसलिए  व  सदन  सं  उठ  कर  बाहर  चले  गय  |

 जब  वे  हमारी  सभा  में  पार्टनर  बन  कर  जाए  हैं  अरार  कन्धे  से  कन्धा  मिला  कर  वक

 करना  चाहते  हैं  हमारे  कांस्टिटयशन  तो  जिन  लोगों  ने  मद्रास  में  इस  कांस्टिट्यडन

 को  उन  को  उन  की  निन्दा  करनी  चाहिए  थी  ।  वह  उन्होंन  नहीं की  |  जिन  लोगों

 जिन  माननीय  सदस्यों  इस  कांस्टीट्यूशनल  की  साथ  ली  उन  का  प्रोथ  लने  क  कारण

 यह  गतंव्य  हो  जाता है  कि  जिन  लोगों  ने  झंडे  कों  कांस्टीट्यूशनल  को  वे

 उनकी  लानत  मलामत  करें  ।  में  अपने  माननीय  सदस्यों  &  लिए  यह  बात  किसी  ब्रुरी  नियत

 से  नहीं  तो  कवल  प्रार्थना  क  तौर  पर  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  वे  इन  भारी  चीजों

 पर  गौर  प्यार  विचार  कर  क  देखें  कि  इस  के  लिए  उन  को  क्या  करना  हैं  |

 इन  weal  के  साथ  जो  प्रिवेंटिव  डिटेंशन  ऐक्ट  को  तीन  वर्ष  के  लिए  बढ़ाने का  विधेयक

 लाया  म  खस क  करता  g
 xr

 ga  wem  (egret)  म  ने  माननीय  गह-काय  मंत्री  की  बातें  बडे  ध्यान  से

 सनी  परन्तु  इस  विधेयक  को  तीन  ag  लाग  करने  की  बात  मेरी  समझ  में  नहीं

 me  ।  में  इस  विधेयक  का  घोर  विरोधी  |  जब  माननीय  स्वर्गीय  सरदार  पटेल  ने  इस

 विधान  को
 ददा  की

 सुरक्षा  प्रकार  साम्यवादी  खतरे  का  नाम  लेकर  प्रस्तुत  किया  at  ग्रह

 कहा  गया  था  कि  यह  अस्थायी  व्यवस्था  है  |  बाद  में  श्री  राजगोपालाचार्य  डा०

 काटजू  भी  यही  कहते  परन्तु  यह  तो  दब  स्थायी  विधान  ही  बना जा  रहा  |  श्री  नहरू

 ने  १€३६  में  इसी  प्रकार  के  विधान  के  लिए  सरकार  की  कड़ी  शझ्रालोचना  परन्तु

 राज  जिस  सरकार  वह  प्रधान  मंत्री  हे  वह  चंगेज खां  का  रूप  धारण  करके  हमारी  नागरिक

 स्वतन्त्रता  का  हड़प  करने  की  सोच  रही  है  ।

 दस  विधेयक  का  ग्रौचित्य  सिद्ध  करने

 गुह  Ta FAT  मंत्री  ने  बहुत

 सी

 घटनायें  बताते  हुए

 इस

 का  यत्न  किया  है  |
 उन्होंने  रामनाथपुरम का  उल्लेख  किया  है  |  दोनों  पक्षों  नें

 सत्रों
 का

 प्रयोग  किया
 ?

 आखिर  ये  दास्त्रास्त्र  कहां  से  मेरा  यह  स्पष्ट  मत  है  कि

 यदि  राज्य  सरकार  सचेत  रहती  तौर  स्थिति  को  बिगड़ने  न  देती  तो  कुछ  भी  नहीं  होनें

 क
 ता

 !

 और
 इस  reg  के  गुप्तचर  यहां

 थो

 चख  गड़गड़  कर  रहे  हैं
 उस

 पर

 नियन्त्रण
 मूल  अंग्रेज
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 करने  के  लिये  तो  राज्य  की  सामान्य  मशीनरी  को  हरकत  ara  चाहिए  ।  यदि

 कोई  राष्ट्रीय  आयात  की  स्थिति  का  सामना  अथवा  देश  में  ag  को  स्थिति  हो  तो  हम

 इस  प्रकार  के  विधेयक  का  स्वागत  करेंगे  ।  परन्तु  ure  की  स्थिति  में  इस  प्रकार  का  नागरिक

 स्वतन्त्रता  को  छीनने  वाला  विधेयक  एक  दिन  भी  नहीं  रहना  चाहिए  ।

 गह-कार्य  मंत्री  ने  इंग्लैण्ड  का  उल्लेख  किया  हें  ।  में  भी  इंग्लैण्ड  के  इतिहास  को  बात

 बताता  |  वहां  १८  ख  गत  विश्व  युद्ध  में  लाग  हम्ना  था  गिरकर  वहां  राज्य  मंत्री

 को  बिना  मकदमा  चलाये  किसी  को  भी  नज़र बन्द  करने  का  अधिकार  दिया  गया  था  ।

 इसक  सम्बन्ध  में  लाड  एटकिन  ने  aa  एक  एतिहासिक  फैसल  में  कहा  हं  कि  इस  देश  में

 शास्त्रों  के  संघर्ष  में  भी  कानून  मौन  नहीं  रह  |  उनकों  बदला  जा  सकता  है  परन्तु

 युद्ध  ग्राम  शांति  में  उनकी  भाषा  वहीं  रहती  यही  हमारी  स्वतन्त्रता  के  स्तम्भ ह  |  न्याय

 ar  किसी  का  पक्ष  न  करके  यह  खपत  a  fe  कार्यपालिका  a  किसी  को  स्वतन्त्रता

 को  कुचलने  का  प्रयत्न  तो  नहीं  किया  ।  चाहे  कोई  भी  मरी  इस  बात  का  समर्थन  न  कर

 में  इस  प्रकार  के  मंत्री  को  कंद  करने  के  असीमित  भ्र धि कार  देनें  का  विरोध  प्रकट

 करता  |

 यह  इंग्लैण्ड  की  बात  जिस  ह््गा च्ब्‌ नि  का  कि  गह-साथ  मंत्रो  उल्ला  कर  रहे  हालांकि

 वहां  काई  लिखित  संविधान  नहीं  |  हमारा  लिखित  संविधान  शरीर  उसमें  कुछ  स्वतन्त्रता

 की  व्यवस्था  हैं  >  गत  कुनबा  म  हमन  यहां  रखा  कि  हम  उस  स्वतन्त्रता  का  पु

 रूप  से  उपभोग  नहीं  कर  पाय  |  सरकार  ने  तो  उन  मल  व्यवस्था  को  भो  समाप्त  करने

 के  गम्भीर  प्रयत्न  किय  हे  ।  हमारा  इंग्लैंड  से  क्या  विश्व  भर  में  कवल  एक  वही

 ता  ददा  @  जो
 fe  अलिखित  संविधान  द्वारा  भी  स्वतन्त्रता  की  भावना  को  पूर्ण  से

 कार्यान्वित  कर  पाया  a  ।

 निस्सन्देह  संसद  को  विधान  बनाने  के  सभो  अधिकार  परन्तु  इसके  साथ  उसके

 कुछ  उत्तरदायित्व
 .
 wie  saa  भी  तो  हैं  ।  उन्हें  ग्रसित  लोगों  के  विरुद्ध  विधान  बताने  का

 कोई  शभ्रधिकार  जिनक  कि  वे  प्रतिनिधि  ।  परन्तु  ऐसा  कर  रहे  हे
 सरकार

 यह  समझती ह  कि  भारत  में  कोई  भारी  विद्रोह  अथवा  क्रान्ति  होने  वाली हैं

 यदि  ग  काल  विधान  स  जारी  ब  के  ा  meg  nae  मंत्री  गन

 के  श्रनुच्छद  रेन  उल्लेख  करते  हुये  कहा  कि  उसमें  बिना  मुकदमा
 चलाये

 नजरबंदी  को

 व्यवस्था  परन्तु  इसके  साथ  ही  स्वतन्त्रता  के  संरक्षण  की  भो  तो  संविधान  में  व्यवस्था

 eq  उसकी  कौर  तो  ताप  कभी  ध्यान  नहीं  देते  ।  इसलिए  मेरा  कहना  हैं  कि  इस  विधेयक

 ar  कोई  शभ्रौचित्य  नहीं  ।  नागरिक  स्वतन्त्रता  देने  के  स्थान  इस  विधान  द्वारा  उसे  होना

 जा  रहा  ।

 ठा  हुर  दास  भार्गव  पीठासीन हु  Tv ]

 कहा  गया  कि  १६४०  में  ११,०००  लोगों  को  नजरखखन्द  किया  गया  था  द्रोह  अब  तो

 सख्या  कवल  Voy  परन्तु  यह  कोई  दलल  नहीं  कि  अप  इससे  लोगों  को  नागरिक

 स्वतन्त्रता  छीन  लें  कौर  इस  शभ्रधिनियम  को  बनाए  रखें  ।  ह्म  विदेशों
 में  भारतीयों  को

 अवस्था  पर  विचार  करते  परन्तु  हमारे  घर
 में

 हमारी  क्या  अवस्था ई  इस  करार  हमारा  ध्यान

 ही  नहीं  ।  यदि  हम  भारत  में  भारतीयों  को  नागरिक  स्वतन्त्रता  से  वंचित  रखते  हूँ  तो  हमें

 क्या  अधिकार  है  कि  वीरों  में  उनको  अवस्था  पर  शोर  क  ।
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 rere

 हस

 यह  कहा  गया  है  कि  इस  अघिनियम  का  प्रयोग  उदारतापूर्वक  परन्तु

 इससे  इसकें  भ्रातृत्व  का  औचित्य नहीं  सिद्ध  हो  जाता  ।  कोई  व्यक्ति भी  किसी  दंडाधिकारी  के

 meat से  सप्ताह  के  लिए  जेल  जा  सकता  है  ।  इसीलिए  मेरा  कहना  हे  कि  यदि  गजराज

 की  स्थिति  शांतिपूर्ण  हैं  तो
 इस

 विधान  का  कोई  औचित्य  नहीं  ।  सरकार
 क

 दिल  में
 gay

 कोई  पाप  छिपा  हुआ  है  |  एक  न्यायाधीश शी  as  ने  कहा  है  कि  यदि  हमने इस  प्रकार

 a
 के  विधेयकों  द्वारा  लोगों  की  नागरिक  स्वतन्त्रता  को  छीनना  है  at  इससे  TSE  a  कि  यह

 प्रतिकार  बिल्कुल  दिये  ही
 न

 जाएं
 ।

 उसका  कथन  हमारे  देग  को  स्थिति  पर  बिलकुल  लागू

 होता  हैं  ।  हमें  चाहिए  कि  ऐसे  विधेयकों  के  स्थान  पर  ऐसा  sifa  a  सद्भावना  का

 वातावरण  उत्पन्न  करे  ताकि  हमारे  भीतर  गतिशीलता  उत्पन्न  हो  कौर  हम  आगे  बढ  सकें  ।

 लाला  अचिंत  राम  :  सभापति  प्रापक  सामने  सवाल  यह  हैं  कि

 प्रांतीय  डेटेशन  ऐक्ट  निरोध  की  जिन्दगी  को  तीन  सालों  के  लिए  बढ़ाया

 जाए  ।  इसके  इतिहास  का  वर्णन  करते  हए  यह  भी  कहा  गया  कि  किस  तौर  पर  सरदार

 2
 पटेल  ने  जब  इस  चीज  का  खयाल  किया  fe  इस  ऐक्ट  की  जरूरत  ट  तो  वह

 दो  दिन  दौर  दो  रात  तंक  सोये  नहीं  थे  ।  किसी  की  शाहाजादी  के  हक  को लेनें  की  ग्रेविटी

 इतनी  थी  कि  वाकई  सरदार  पटल  का  होना  उनके  शान  था  ।  अब  भी  पन्त

 जी  नें  अपनी  स्पीच
 में

 यह  बात  कही  कि
 में

 तो  इस  बात का  ख्वाहिदमन्द  हू ंकि  ज्यादा से  ज्यादा

 लोगों  को  श्राजादी दूं  ग्रोवर  जो  teat  हों  उनको  कम  ग्राम  मुझे  खुशीਂ

 होती  है  जब  कि  में  यहां  विचार  प्लेस  में  मुल्क  के  भ्रमर  देहातों  बहरों  देखता  हूं

 कि  कम्युनिस्ट  पार्टी  के  झंडे  लगे  इएम
 |

 दफ्तर  खड़े  हुए  हें  ।  यह  खुशी  की  बात  कि  राज

 हमारी  स्वराज्य  गवर्नमेंट  के  अन्दर  तमाम  पार्टियों  को  काम  करने  की  पा जादी हैं  हमारे

 होम  मिनिस्टर पंत  बजा  तौर  पर  फक्र  कर  सकते  हैं  कि  जो  कम्युनिस्ट पार्टी

 झूलापुल थी  वह ह  राज  लाफुल  है  कौर  ऐक्टिंवटीज  )  को  करी  ara  कर  रही

 जिस  ऐक्ट  के  लिहाज  से  काफी  thea  लगाए  जा  सकते  उसके  तहत  भी  उनकी

 पूरी  अ्राजादी हैं  ।

 लकिन  देखने की  बात
 जसी  दलील  भी  दी  कि  ara  जो  एक्स्टसी

 किया  जा  रहा  हैं
 वर्ष

 के  arn  उसमें  किसी  तरमीम  की  जरूरत है  या  या  उसको

 बस  ही  लागू  कर  देना  चाहिए ।  में  समझता हूं  कि  इस  हाउस  भ्रमर  बहुत  से  ऐसे  आदमी  है

 जो  समझत ेहं
 कि

 इस  ऐक्ट  की
 जरूरत  इसमें कोई  दक व  शुबह  नहीं  खास  तौर  पर  जब

 हम  देखते  हं  कि  बम  चलते  हें  बम  किसने  रक्खे  ग्रोवर  कहां  यह  बातें  छोड़ दी  जाएं

 एस्प्वायनेज  चलता है  ।  सरकार भी  समझती  है  कश्मीर  के  ग्रन्दर  जो  हालत है  ।

 पाकिस्तान
 के  उसी  उसी  तरह  की  पगड़ी  वहां  फिरते  हें  ।  उनकों

 पकड़ने
 को

 जरूरत  ह्  तो  यह  बात  माकूल
 मालूम  पड़ती  है  कि  ऐसा  ऐक्ट  यह  जरूर  देखना

 होगा  कि  हम  कहीं  सवाब  करते  नेकी  करते  गवर्मंट  को  मजबूत  करते

 ला  एंड  प्राप्त  को  मजबूत  करते  कहीं  ला  एंड  को  फेल  तो  नहीं  करते
 ।

 कहीं

 नेक  काम  करने  से  बुराई  तो  पैदा  नहीं  होती
 ।

 फिगर्स  को  देख  जाए  तो  १०,००० से

 कम  होते  होते  कोई
 २००

 लोग  रह
 यह

 हमारे  काम
 की

 निशानी
 है

 ak  खुशी  की  बात
 लेकिन  मेरा  ख्याल

 है
 कि  हालांकि  पंत-जी  een हालत  में  हैं  कि  यह  अनाउंस  करें कि

 सिफ  २००  या  २५०  ही  ment रह  लेकिन अगर  इस  ऐक्ट  पर  जरा  घोर  एहतियात  से
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 कमल  जाता तो  बजाय  २०० के  १००  ही  रह  जाते  ।  यह  कहा  जा  सकता  कि

 राज  इतने  दिनों  के  अन्दर  १०,०००  से  कम  हो  कर  १००  अ्रादमी ही रह रह  गए  इन  fang

 के  कम  होन ेसे  हम  समझ  सकते हें  कि  गवर्नमेंट  का  मकसद  बरच्छा है  वह  चाहती है  कि  लोग

 आजादी  महसूस  साथ  ही  गवर्नमेंट  को  भी  मजबूत  किया  लेकिन  मुझे  डर  इस  बात

 काहे  कि  जब  लोको  जरा  भी  उल्टा  बरता  जाता  हैती  उसका  नतीजा  भो  उल्टा  निकलता

 मामूली  बात  है  कि  जो  ग्रामीण  गलती  करता हैं  उसे  डिटेंशन  में  रक्खा  लेकिन  जब

 ला  को  मिस  पूज  किया  जाता  है  तो  उल्टा  नतीजा  निकलता  एक  छोटी सी  बात  अकाली

 तहरीक  चलने के  बाद  मास्टर  तारा  सिंह  को  पकड़  लिया  गया ।  मास्टर  तारा  सिंह  जेल  में  थे  ।

 उस  गवर्नमेंट  ने  यह  कहा  कि  उनको  वहां  से  तब्दील  किया  जब  मास्टर तारा  सिंह

 के  पास  लोग  गए  तो  उनको  बुखार  चढ़ा  हुमा  था  ।  मास्टर  जी  ने  कहा
 :  मझ  बुखार  एसी  हालतों

 में  मुझे  तब्दील  न  किया  लेकिन  कहा  गया  कि  बहुत  नजदीक ले  जाना

 कि  उनको  उसी  बुखार  की  हालत  में  अमृतसर  से  गुंड़गांवा  ले  जाया  उसकी  वजह  से  उनकी

 हड्डियों में  तकलीफ  है  ।  यह  बात  जरूर  हैं  कि  गवर्नमेंट  को  हक  हैं  कि  प्रिजन  )  को

 तब्दील  उन्हें जिस  जेल  में  चाहें  ले  लेकिन  इस  कानून  को  बरतने का
 ढंग  भी  तो  कुछ

 होना  चाहिए  ।  मास्टर जी  को  बीमारी  की  हालत  में  ले  जाना  गलत  जिसका  नतीजा  गलत ही

 निकला  ।  जो  ware भाई  थे  उस  जेल  उनके  इस  से  लग  गई  कौर  तहरीक  इतनी

 बढ़  गई  कि  हाथ  में  नहीं  रही  ।  गलत  तरीके से  काम  करने  से  यही  होता है  ।  में  सार  मुल्क की  बात

 तो  नहीं  कह  सकता  लेकिन  पंजाब  के  अ्रन्दर  महीन ेसे  जो  तहरीक  चल  रही है  कौर  बड़े

 जोर से  चल  रही  कहा  जाता है  कि  वह  खत्म  लेकिन  खत्म  होने  की  कोई  बात  नहीं है  ।

 हजार  डेढ़  हजार  जेल  में  जाते  हें  ।  लेकिन  मेरा  ख्याल  है  कि  आर  इस  प्राब्लम  को  प्रापर  तरीके

 से  मंडल  किया  जाता  तो  मामला  इतना  नहीं  बढ़ता  ।  राज  वहां  नारे  लगाए  जाते  हैं  कि  जबदंस्ती

 पंजाबी  न
 पढ़ाई  जबर्दस्ती  हिन्दी न  पढ़ाई जाए  ।  में  चाहता हूं  कि  सब  को  हिन्दी

 पढ़ाई  लेकिन  साथ  में  ag  भी  चाहता  हूं  कि  जबर्दस्ती  हिन्दी  न  पढ़ाई

 डोन्ट  फोड़े  हिन्दी  ढाउन  dere  थोमस  ।  पर  हिन्दी  न  sat)  उनका  ऐसा  ख्याल  हिन्दी

 रक्षा  समिति  कहती  है
 कि

 जबर्दस्ती  हिन्दी
 भी  न

 पढ़ाई  जाए  जबर्दस्ती  गुरुमुखी  भी  न  पढ़ाई

 में  उनसे  इत्तफाक नहीं  करता  ।  में  समझता हूं  कि  हिन्दी
 कौर  गुरुमुखी  दोनों ही  चाहियें

 लेकिन जो  बात  कहे  क्या  उसको  पकड़ा  ग्राम यह  देखने  की  बात  कोई

 कोर्ट में  जाए  चोटें  का  काम  बन्द  कर  तो  बेशक  पकड़ लो  |  लेकिन देश  भर  में  जो  नारे

 लगात ेहूं  हम  जबर्दस्ती
 हिन्दी  नहीं  हम  जबरदस्ती  गुरुमुखी  नहीं  उन  पर  पाबन्दी

 लगाना
 जरूरी  नहीं  है

 ।  इसलिए में  समझता हूं  कि  पंजाब  मे  जो  गलतियां हुई  उनसे
 जो  श्राप

 का  wear  मकसद
 हे  कि  लोग  हिन्दी  श्र  गुरुमुखी  दोनों  वह  नहीं  हो  रहा

 उल्टे

 उलझन बढ़  रही  है  |

 पहलें  तो  बात  शहरों  तक  ही  थी
 लेकिन  सब  यह  बात  गांवों  में  भी  पहुंच  गयी  मान

 लीजिये  कि  यहां  पर  कोई  शभ्रादमी  जेल  में  बन्द  हो  ak  पन्त  जी  या  पंडित  जी  कहें  कि  वह

 बीमार  है  ्र  उसे  खून  की  जरूरत  अंदर  कोई  झ्रादमी  जिसको  डाक्टर  इजाजत  दे

 उस
 बीमार  के  लिए  अरपना  खून  दे  देता  है  तो  इसमें  कानन  के  खिलाफ  क्या  बात  है  ।  लेकिन  पंजाब  में

 रोम  प्रकाशा  नाम  के  एक  ser  को  इ  ग  बिना  पर  डिटेन  कर  लिया  गया  कि  उसने  एक  कैदी  को

 झपना  खून
 दिया

 ।  अब  बतलाइये  कि  यह  कौन  सा  जुर्म  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य
 :  शेर
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 लाला  उचित  राम  :  इस  में  दोम  की  बात  नहीं  में यह  नहीं  कहता कि  गवर्नमेंट

 काम  न  करे  लेकिन  उसका  ढंग  टीक  होना  चाहिए
 |  wa  मास्टर  तारा  सिंह  को  जो  बुखार की

 हालत  में  एक  जगह  से  दूसरी  जगह  ले  जाया  गया  तो  क्या  यह  पन्त  जी  के  कहने  से  जवाहर  लौल

 जी  के  कहने  से  किया  गया  ।  लेकिन  इससे  गड़बड़  मच  गयी  प्रौढ़  हजारों  प्रणालियों  की  एक

 कम्यनिटी  गवर्नमेंट के  खिलाफ  बन  गयी  ।  aaa  गलतियां  हो  रही  हूं उनका  नतीजा  यह

 हैकि  पंजाब  में  एक  कम्युनिटी  जनसंधी  बन  जो  लोग  कल  तक  कांग्रेस  कैम्प  में  थे  राज

 प्रापक  खिलाफ  हो  गये  ।  उन्होंने  गवर्नमेंट  में  जो
 पार्टी  है  उसके  साथ  देव के  लिए  कुर्बानियां

 लेकिन  art  इन  गलतियों  के  कारण  tame खिलाफ  बन  गये

 श्राप  देखें  कि  प्रोफेसर  भगवान दास  में  उनको  जानता  हं  कि  वे  बड़े  सच्चे  कौर

 त्यागी हें  ्  नान  वॉयलेट  हैं  ।  वे  प्रिंसिपल हैं  प्रौढ़  लेबारेटरी में  एक्सपेरीमेंट  करते  तो

 जो  उनको  जानता  है  वह  उनक  खिलाफ  कोइ  बात  नहीं  कह  पास  ।  इसी  तरह से  एक  मेरे

 क्लास  फलो  हैं  श्री  मेलाराम
 जो  डी०  ए०  वी०  स्कूल  के  प्रीमियर  हैं  जो  कहते  थे  कि  जो

 भ्रामक

 हिन्दू  कौर  सिखों  में  नाइत्तिफाकी  पैदा  करता  है  वह  गुनहगार है  ।  उनका  दावा था  कि  जो  ग्रन्थ

 साहब  की
 इज्जत

 नहीं  करता  वह  गुनहगार  वे  कहत ेथे  कि  हम  ऐसा  नहीं  होने  देंगे
 ।

 इस  कानून

 में  उनको  डिटेन  किया  गया ।  ऐसा  करने से  लोगों  के  अन्दर  जज्बा  न  फैले  तो  क्या  हो  ।

 उसको कोई  कंट्रोल  नहीं  कर  सकता  ।  गवर्नमेंट  की  तरफ से  ashe  निकाली  जाती  हैं  कि

 यह  चीज  कंट्रोल  म  पालियामट  के  2Yo  मेम्बर  अपील  निकालत ेह  लेकिन  कोई  सुनता

 नहीं  ।  कारण  यही  हू  कि  वहां  पर  इस  डिटेन  ऐक्ट  का  मिसहेंडलिंग  gaz  ।

 पंत
 जी

 ने  कहा  कि  एक भी  इंस्टेंट  ।  यहां तो  कई  इंस्टेंट हूं  ।  हमें  यकीन  हैं  कि

 झगर  यह  केस  पंत
 जी

 के  सामने  या  होम  मिनिस्ट्री के  सामने  भ्राता  कि  एक  आदमी  नें  एक  कदी  को

 झपना  खून  दे  दिया  हैं  तो  यकीनन  उस
 श्रादमी

 को  डिटेन
 न

 किया  जाता
 ।

 एक  माननीय  सदस्य
 :

 छोड़  दिया  गया  |

 लाला
 उचित  राम

 :
 बड़ी  खुदी  की  बात  है  ।  लेकिन  मेरी  दरख्वास्त  है  उसे  पहले  पकड़ा  ही  क्यों

 गया  |  पकड़ने  के  बाद  उसे  एडवाइज़री  बोर्ड  ने  छोड़ा  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  स्टेट  गवर्नमेंट  ने  ही  छोड़ा  था  ।

 लाला  उचित
 राम  :

 स्टेट  गवर्नमेंट  नें  ही  छोड़ा  होगा  लेकिन  जितने  समय  उसे  जेल  में  रहना

 पड़ा  उस  के  लिये  कौन  जिम्मेवार  है  ।

 to
 रणवीर  सिह  )

 :  जो
 झ्रादमी  दूसरे  कैसे  में  गिरफ्तार  होते  हैं  प्रौढ़  जेल  में  कुछ

 समय
 रहने  के  बाद  रिहा  हो  जाते  हैं  उस  में  किस  की  गलती  है  ?

 लाला  उचित
 राम

 :
 लेकिन

 इस  के  काम  के  लिये  aga  एहतियात  की  जरूरत  है  ।

 सरदार  पटेल
 ने

 कहा  था
 कि

 उन
 को  यह  बिल  लाने  के  पहले  कई  रात  नींद  नहीं  ag

 थी  ।

 यह  कहा  जा
 रहा  है  कि  इस ऐक्ट  को

 तीन  साल  के  लिये  aire  बढ़ा  दिया  जाय  ।  स्पीकर  साहब

 ने
 भी

 कहा
 कि  गर

 इस  में  ग्रैंड  मेंट  करना  है  तो  बाद  में  किया  जा  सकता  wat  तो  ३१  दिसम्बर

 |  रही  है  ।  लेकिन  सरकार  को  यह  तो  सोचना  चाहिये  कि  राज  जो  इस  का  मिसएपलीकेदन  (

 योग )  हो  रहा  है
 उस  को

 किस  तरह  से  दूर  किया  जाय  |  में  कहता  हूं  कि  राज  के  हालात  में  इस  की
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 जरूरत है  लेकिन  अगर  आप  चाहते हं  कि  इस  का  मिसयूज ़न  हो  तो  श्राप  को  इस  के  लिये

 इंतिजाम  करना  चाहिये  ।  इस  सिलसिले  में  में  तीन  चार  सजेसशन  देता  हूं  ।

 पहली  बात  तो  यह  है  कि  जब  किसी  को  डिटेन  करना  हो  तो  एक  दिन  के  प्रकार  इस  बात  का

 सेंट्रल  गवर्नमेंट  से  एग्रीमेंट  ले  लेना  चाहिये  कि  इस  आदमी  को  डिटेन  किया  जायें  या  नहीं  ।  यह  इस

 लिये  जरूरी  है  कि  सरकार  की  बदनामी  न  हो  |  इन  गलतियों  की  वजह  से  पंजाब  में  एक  कम्युनिटी

 की  कम्युनिटी  गवर्नमेंट  के  खिलाफ  हो  गई  है  ।  इसलिये  पहली  बात  तो  यह  है  कि
 किसी  आदमी  को

 डिटेन  करने  से  पहले  सेन्ट्रल  गवर्नमेंट  को  मामला  रेफर  कर  दिया  जाना  चाहिये  |

 दूसरा  सुझाव  यह  है  कि  ara  लोगों  को  इस  बात  की  शिकायत  है
 कि

 उन  को  प्राउंड्स  डिटेक्शन

 के  पांच  दिन  बाद  दिये  जाते  हैँ  ।  किसी
 को

 पकड़ने  के  पहले  आप  उस  के  खिलाफ  जो  ग्राउंड  हैं
 उन

 को

 इकट्ठा कर  लें  |  यह  ठीक  नहीं  है  कि  पहले  उसे  पकड़  लें  प्रो  बाद  में  ग्राउंड  इकट्ठा  करें
 ।  यह  तो

 ऐसा

 gar  कि  में  किसी  को  हरबीर  यह  जाने  हुए  कि  यह  बीमार  है  दवा  दे  टू  ।
 इसलिये  मेरा  दूसरा  सुझाव

 यह  है  कि  किसी  आदमी  को  डिटेन  करने  से  पहले  उस  के  ग्राउंड  इकट्ठा  कर  लेने  चाहियें  प्रौढ़  डिटेन

 करते  ही  उस  को  वे  ग्राउंड  दे  दिये  जाने  चाहियें  ।

 तीसरी  बात  कहकर  मेंशन  की  है  ।  गवर्नमेंट  at  सात  दिन  में  कनफ मं  करती  इस  से

 गवर्नमेंट  की  बदनामी  होती  है  ।  कांग्रेस  सरकार  का  सब  जगह  बोल  बाला  है  ।  लाखों  आदमी

 उस  की  इज्जत  करते  हें  ।  लेकिन  मगर  इस  तरह  से  होता  रहा  तो  उस  की  बदनामी  होगी  जो  लोग

 उस  के  दोस्त  हैं  वे  उस  के  दुश्मन  हो  जायेंगे  ।  इसलिये  मेरा  कहना  यह  है  कि  सिर्फ  जस्टिस  करना

 ही  काफी  नहीं  है  यह  जाहिर  भी  होना  चाहिये  कि  जस्टिस  की  जा  रही  है  ।

 एडवाइजरी  बोर्ड  को  तीस  दिन  सें  मसाला  भेजा  जाता  है  ।  आप  एक  को  पकड़

 लेते  हें  तो  वह  इस  तरह  से  एक  दो
 तीन

 महीनें  तक  बाहर  नहीं  निकल  सकता  |  मेरा  सुझाव यह  है  कि

 जब
 को  यकीन  हो  जाये  तो  उस  भ्रामक  के  बारे  में  सेंट्रल  गवर्नमेंट  से  मंजूरी  ले  लें  फिर

 तीस  दिन  के  बजाय  क्यों  न  सारा  मटीरियल  दस  दिन  में  ही  एडवाइजरी  बोर्ड  के  पास  भेज  दिया  जाय  |

 एक  माननीय  सदस्य
 :

 यह  काम  तो  स्टेट  गवर्नमेंट  करती  है  ।

 लाला  उचित रास
 :

 स्टेट  गवर्नमेंट ही  करे  लेकिन  ३०  दिन  के  बजाये  ५  दिन  में  क्यों  न  सारा

 मैटीरियल  ate  के  पास  भेज  दे
 ।

 चौ०  करणवीर  सिंह
 :

 ate  कोई  काम  तो  स्टेट  गवर्नमेंट  के  पास  है  नहीं  ।

 लाला  उचित  राम
 :

 काम  को  छोड़  दे  तो  कोई  हर्ज  नहीं
 |

 इस  होम  मिनिस्टर साहब

 नहीं  रखते  उन  के  सहायक  साहब  हें
 ।

 यह  खुशी  की  बात  है  ।  तो  मेरी  दरख्वास्त

 यह  है  कि  किसी  आदमी  को  डिटेन  करने  से  पहले  स्टेट  गवर्नमेंट  को  सेंट्रल  गवर्नमेंट  से  एग्रीमेंट  ले  लेना

 उसे  डिटेन  करनें  के  फौरन  ही  बाद  ग्राउंड  दे  देने  फौरन  कन फर्म  करना  चाहिये  हजार

 जितनी  जल्दी  हो  सके  एडवाइजरी  बोर्ड  के  पास  मैटीरियल  भेज  दिया  जाय  ।  मगर  किसी  ग्रामीण  को

 तीन  तीन  प्रौढ़  छः  |:  महीने  जेल  में  रखा  जाता  है  ब्रदर  बाद  में  रिहा  कर  दिया  जाता है  तो  इस  बीच

 में  उस  का  कारोबार  नष्ट  हो  जाता  है  भ्र ौर  उसे  बहुत  दिक्कत  कौर  परेशानी  होती  है  ।

 पंजाब के  अन्दर  ११२  प्रादमी  पकड़े  गये  ।  उन  में  से  ७०  या  ८०  को  एडवाइज़री  बो  -

 हाई  कीट  या  सुप्रीम  कोट  ने  छोड़  दिया  ।  यह  इस  बात  का  सात  है  कि  डिटेंशन  ऐक्ट  का  ठीक  तौर  प  ८

 इस्तेमाल नहीं  हो  रहा

 श्री  गजराज  सिह  (
 NN

 foxes ov  रोज़ा  बाद )  :  मिसयूज  '  gat  ।
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 लाता  उचित  राम  :  यह  तो  में  नहीं  कहूंगा  क्योंकि
 में

 कांग्रेस  का  हूं  लेकिन  में  यह

 कहूंगा  कि  इस  के  इस्तैमाल  में  कम  एहतियाती  बरती  गई
 ।

 तो  ११२  में  से
 ७०

 या
 ८०

 आदमी  रिहा

 हो  जाते हू  तो  देखिये  कि  कितनी  गलती  हुई
 ।

 नगर  यह  गलती  न  होती  तो  प्राचीन  में  इतना

 वावेला  न  मचता  ।  इस  गलती  की  वजह  से  इन  ग्रामीणों  की  गिरफ्तारी की  वजह  से  सरकार  की

 बदनामी  भी  हुई  ate  फिर
 भी

 उन  को  रिहा  करना  पड़ा
 ।

 ग्राम  Halas  बरता  जाये  तो  यह  बात

 क्यों  हो  ।  श्राप  इस  तरह  से  काम  क्यों  न  करें  जिस  से  श्राप  की  जड़ें  मजबूत  हों  ।

 में  अरब  को  हाईकोर्ट  के  एक  फैसले  से  कुछ  पढ़  कर  सुनाना  चाहता

 हूं  ।
 उस  में  कहा  गया  है  कि  गिरफ्तार  करने  वाले  प्राधिकारी  ने  विवेक  से  काम  नहीं  लिया  प्रत

 उस  ने  ईमानदारी  से  विधि  का  प्रयोग  नहीं  किया  ।

 यह  क्या  वात  है  ।  हमारी  द्वाईकोट  हमारा  गवर्नमेंट  के  मुह  पर  थप्पड़  लगाया  करती

 यह  फैसला  सारी  पबलिक  पढ़  सकती  है
 ।

 यह  तो  नहीं  है  कि  यह  होम  मिनिस्टर  या  प्राइम  मिनिस्टर

 की  जेब  में  रहेगा ।

 ato  रणवीर सिंह  :  जमींदारी  एबोलीशन  के  लिये  भी  हाईकोर्ट  ने  ऐसा  ही

 फैसला  दिया  था  ।  फिर  उसे  सरकार  ने  कांस्टीट्यूशनल  )  का  पार्ट  बना  दिया  था  ate  हाई

 कोट  के  पर व्यू  से  बाहर  कर  लिया  था

 लाला  राम  :  जो  हमारे  चौधरी  साहब  कहते  हं  वह  A  तो  चाहता हूँ

 कि  ऐसा  मौका  ही  क्यों  कराये  ।  नगर  हम  ठीक  ढंग  से  श्र  मनासिब  तरीके  से  काम  करें जिस  में  सब

 का  एग्रीमेंट  हो  तो  हाईकोर्ट  को  ऐसा  कहने  की  जरूरत  ही  क्यों  हो  |

 हाईकोर्ट  ने  पंजाब  गवर्नमेंट  के  खिलाफ  स्ट्रिकचर्स
 पास  करते  हुए

 जो  कहा
 है

 कि  इस  में  एक  भी  ठोस  कारण  नहीं  बताया  गया  ।  कौर  हालात  से  मुझे  पता  चलता  है
 कि

 तमाम
 बताये

 गये  कारण  बिलकुल  nee  हैं  att  अ्रधिनियम  के  उद्देश्य  के  विरुद्ध  हैं  ।

 अरब  जहां  तक  इस  प्रीवेंटिव  डिटेंशन  ऐक्ट  की  ज़रूरत  का  सवाल  है  में  इस  बात  को  मानता  हूं

 कि  ऐडमिनिस्ट्रेशन  )  को  इस  ला  की  ज़रूरत  है  लेकिन  जैसा  में  ने  पहले  बतलाया  कि  स्टेट

 गारमेंट्स  इस  ला  का  ठीक  तौर  पर  जैसे  उन्हें  इस्तेमाल  करना  नहीं  करती  हें  प्रयोग

 गलती  की  वजह  से  लाखों  आदमियों  को  अपने  खिलाफ  कर  लेती  हैं  ।  कोई  अ्रक़लमन्दी की  बात

 नहीं है  कि  जो  कल  तक  श्राप  के  दोस्त  थे  उन  को  श्राप  ऐसी  ग़लत  हरक़त  से  अपना  मुखालिफ़  बना

 लें  ।
 इसलिये  में  बहुत  संजीदगी  से  ड्राप  को  अपनी  प्रबल  सलाह  देना  चाहता  हूं  कि  इस  बात  का  पुरा

 पूरा  इंतज़ाम  होना  चाहिये  कि  इस  को  ग़लत  इमप्रौपर  ऐप्लीकेशन
 न

 हो
 ।

 यह  बिल  मुझे  इस  में  कोई  शुबहा  नहीं  है  कि  बहुत  जल्दी  पास  हो  जायगा  में
 भी

 श्राप  के  साथ

 खड़ा  हो  कर  इस  के  पक्ष  में  वोट  tm  लेकिन  में  इतना  से  ज़रूर  विनती  करूंगा  कि  श्राप  जल्दी

 से  जल्दी  इस  में  कर  के  इस  के  जो  खामियां  हें  उन  को  निकाल  दें
 ।

 में  चाहता  हूं  कि  इस

 भ्रीवेंटिव  डिटेंशन  ऐक्ट  के  सिलसिले  में  पहली  चीज  तो  यह  होनी  चाहिये  कि  एग्रीमेंट  से  डिटेंशन हों

 कौर  जो  डिटेन हो  उस  की  प्राउन्ड्स  ae  डि टें दार  का  कनफ़रमेशन  सात  दिन  के  अन्दर

 अन्दर  हो  जाय  |  एडवाइजरी  बोर्ड  को  डिटेंशन  का  तमाम  मैटीरियल  १०,  १५  दिन  के  इन्दर  इन्दर

 दे  दिया  जाय
 ।

 भ्रमर  इन  चीज़ों  को  मद्देनज़र  रखते  हुए  एक  संशोधन  बिल  लाया  जाय  तो  में
 समझता

 हूं  कि  बहुत  सारा  मसला  हल  हो  जायेगा  कौर  सभी  के  साथ  होंगे  |
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 pat  साधन  yea:  हमें  यह  बताया  जाना  चहिये
 था

 कि  इस  श्रसाघारण  विधान  को  बढ़ाये

 जाने  के  कया  कारण  हें  श्र  फिर  तीन  वर्ष  बढ़ायें  जाने  के  क्या  कारण  हें
 ।  जो

 कुछ  कारण  हमें
 बताने

 का  प्रयत्न  किया  गया  है  वह  सदन  के  साथ  बड़ा  भारी  धोखा  इस  क  तीन  कारण  बताये  गये  हे ं।

 प्रथम  यह  कि  संविधान  के  निर्माताओं  की  यह  इच्छा  थी  कि  यह  कानून
 कायम  दूसरे  देश  की

 स्थिति  के  अनुसार  इस  की  भ्रावव्यकता  है  ate  तीसरे  इस  के  aaa  प्रयोग  के  विरुद्ध  काफी

 संरक्षण ों  की  व्यवस्था  कर  दी  गई  इसलिये  इस  की  भ्र वधि  बढ़ाने  में  कोई  हानि  नहीं  होनी  चाहिये

 संविधान  में  निवारक  निरोध  की  व्यवस्था  विशेष  आपात  अवस्था  के  लिये  की  गयी  थी  परन्तु

 wa  तो  कोई  ऐसी  अवस्था  है  ही  नहीं  ।  गृह  कार्य  मंत्री  ने  निराधार  ही  उस  का  भौचित्य  सिद्ध  करने  का

 प्रयत्न  किया  है  ।  संविधान  की  श्रुति  का  उल्लेख  कर  कई  आपातकालीन  खतरों  को  प्रस्तुत  कर  दिया

 गया है  |

 मुझ  से  पहले  वक्ता  यह  बता  चुकें  हें  कि  निवारक  निरोध
 उन

 कार्यों
 को

 रोकने  में  रसूल  रहा

 जो  वास्तव  में  रोके  जानें  चाहियें  ।  यह  इसलि  fe  यह  भ्र धि नियम  देश  को  वास्तव  में  हानिकारक

 प्रभावों  से  बचाने  के  लिये  बनाया  भी  नहीं  गया  है  ।  यह  दिल्‍ली  में  बम-विस्फोटों  पौर  काश्मीर  में

 पाकिस्तानी  दलालों  की  कार्यवाहियों  को  इसीलिये  नहीं  रोक  पाया है  ।

 मद्रास  या  पंजाब  में  होने  वाली  घटनायें  ऐसी  नहीं  हैं  जिन  से  समूचे  राष्ट्र  को  खतरा  WI

 उन  के  रोकने  के  लिये  ऐसा  काला  क़ानून  बनाया  जाये  ।  दंगे-फ़सादों  कौर  उपद्रवों  के  लिये  तो  सरकार

 पर्याप्त  शक्तियों  से  लेस  है  ही  ।  उन  के  लिये  दण्ड  संहिता  ही  पर्याप्त  है
 ।

 गृह-कार्य  मंत्री  ने  इस  के  पक्ष  में  एक  यह  दिया  है  कि  हिंसा  का  प्रचार  रोकने  के  लिये

 निवारक  निरोध  की  आवश्यकता  पड़ती  है  ।  उसे  रोकने  के  लिये  दण्ड  संहिता  दण्ड

 प्रक्रिया  संहिता  की  धारायें  १०७,  १०८,  A Ro  ११०  पर्याप्त  हें  ।

 उस  के  लिये  ऐसी  भ्र साधारण  शक्तियां  ग्रहण  करने
 की

 आवश्यकता  नहीं  है  ।  गृह-कार्य  मंत्री

 ने  कहीं  भी  यह  सिद्ध  नहीं  किया  है  कि  सरकार  के  पास  जितनी  शक्तियां  वे  ग्रपराघों को  रोकने  में

 अ्रपयप्त  हैं  ।  हत्यायें  कौर  डाके ज़नी  तो  इंगलैण्ड  श्र  भ्रमरी  का  में  भी  होती  लेकिन  वहां  निवारक

 निरोध  अधिनियम  नहीं  बनाया  जाता  ।

 इस  में
 जो

 यह  व्यवस्था  है  कि  नजरबन्दी  का  आधार  आवश्यक  रूप  से  बताया  जाना

 वह  बेमानी
 हो

 जाती  क्योंकि  उन  की  जांच  नहीं  होती  ।  इसलिये  यह  भी  कोई  परिमाण  नहीं
 3

 |

 न्यायिक  पुनरीक्षण  भी  एक  मज़ाक  ही  क्योंकि  उन  गवाहों  से  जिरह  करने  का

 कार  नज़रबन्दी  किये  जाने  वाले  व्यक्ति  को  दिया  ही  नहीं  गया  ।  सलाहकार  बोर्ड  पुलिस  अधिकारियों

 द्वारा  जुटाई  गई  सामग्री  पर  ही  तो  निर्णय  करेगा  ।

 डदिकायत  यह
 की

 गई  है  कि  हमारे  देश  में  पुलिस  अ्रघिकारियों  को  उतना  सम्मान  नहीं  दिया

 जाता  जितना
 कि

 विदेशों  में
 ।

 सवाल  यह  है  कि  हमारे  अधिकांश  पुलिस  श्रषिकारी  भी  तो  विदेशों

 के  पुलिस  भ्र धि कारियों की  भांति  नहीं  हें
 ।

 उन  की  मनोवृत्ति  भ्र भी  at  ada  area  के  काल  जैसी

 ही  बनी  हुई  है  ।

 दूसरी  विचित्र बात  यह  है  कि  जब  १९४५० में  नज़र बन्दों की  संख्या  १०,०००  तब

 तो  सरकार  इस  की  विधि  की  एक  वर्ष  ही  ऑर  बढ़ाने  की  बात  करती  थी  लेकिन  wa  जब  उन  की

 संख्या  २०५  ही
 रह  गई  तो  सरकार  उसे  तीन  वर्ष  कौर  बढ़ाना  चाहती a

 मूल  अंग्रेजी  में
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 इस  का
 वास्तक्कि  कारण  यह  है  कि  सरकार  कुछ  मुट्ठी  भर  लोगों  की  इच्छा  को  देश  के  करोड़ों

 लोगों  पर  थोपने  के  लिये  ही  इस  का  प्रयोग  करती  है  ।  यही  हमारा  तक  का  अनुभव  है  |

 संयुक्त  महाराष्ट्र  ब्  महा गुजरात  केਂ  लिये
 चलने

 वाले  बहुमत  के  ग्रान्दोलन  का  दमन  हसी

 अधिनियम  ढारा  किया  गया  था  |

 पश्चिमी  बंगाल  के  संविदा  सम्बन्धी  श्रान्शेलनों  को  भी  इसी  के  बल  पर  कुचला  गया
 जबकि

 वहां
 की

 सारी  जनता  उन  आन्दोलनों  के  पीछे  थी
 ।

 सरकार  जब  मूलभूत  प्राधिकारों को  छीनना

 चाहती  तभी  इस  का  प्रयोग  करती  ्

 इस  काले  कानून  का  प्रयोग  मजदूर  संगठनों  उनकी  हड़तालों के  विरुद्ध  किया  जाता  है  ।

 सरकार इस  का  उपयोग  शान्तिपूर्ण  हड़तालों  को  तोड़ने  के  लिये  करती  है  ।  सरकार  ने  पश्चिमी

 बंगाल  के  ब्रेक  कर्मचारियों की  शान्तिपूर्ण हड़ताल  को  इसी  के  द्वारा  तोड़ने  का  विफल  प्रयास  किया

 था  ।  सरकार
 ने

 उन  पर  हिसा-प्रचार  aif  के  जो  न  लगाये  वे  बिलकुल  मनगढ़ंत  हैं  ।

 देश  के  हर  भाग  में  इसका  दुरुपयोग  किया  गया  है  किया  जा  रहा  है  ।  यह  हमारे  देश  के

 लिये  art  की  बात  है  ।  इस  वात  सरकार  जनता  का  देश  का  नहीं  बल्कि  निहित  स्वार्थों का  ही

 प्रतिनिधित्व  करती  है  ।  दश  की  जनता  इस  के  विरुद्ध  =  |

 निवारक  निरोध  भ्र धि नियम  ने  केवल एक  ही  कार्य  किया है  वह  है  सभी  दलों के  उन

 नेताओं  को  कुचलना  जो  जनता  के  हितों  को  लेकर  बढ़ते हैं  |

 सरकार  व्यवस्था  के  ख़तरे  की  झूठी  गुहार  मचा  कौर  इस  प्रकार  अस्थायी  रूप  से  इस

 की  प्रविधि  बढ़ा  इसे  एक  स्थायी  रूप  दे  रही  है  ।

 जो  भी  सरकार  ऐसी  विधियों  के  बल  पर  शासन  करती  उस  के  जीवित  रहने  का  कोई

 नैतिक  औचित्य  नहीं  है  ।  शायद  कांग्रेस  दल  के  माननीय  सदस्यों  को  याद  होगा  कि  यह  बात  किस  ने

 कहीं  थी ।

 श्री  निभातीं  :  माननीय  मंत्री  इस  अधिनियम  को  जारी  रखने  का  श्रौचित्य

 सिद्ध  करनें  के  कल  तक  दिया  था  कि  देश  की  परिस्थिति  ही  ऐसी है  ।  उन्होंने  उदाहरण  के  लिय

 काश्मीर  में  पाकिस्तानी  पंजाब  के  हिन्दी  भ्रात्दोलन  दक्षिण  भारत  में  होने  वाले  दंगों

 का  उल्लेख  किया  था  ।  इससे  स्पष्ट  है  कि  यदि  PER  में  ऐसा  ग्र धि नियम  देश  की  परिस्थिति  को

 देखते  हुए  भ्रावस्यक  था  तो  भी  उस  का  उतना  ही  भ्रौचित्य  मौजूद  है  ।

 इस  के  विपक्ष  में  कहा  गया  है  कि  अरन्य  किसी  भी  सभ्य  देना  में  ऐसा  अ्रधिनियम  नहीं  है
 ।  इस

 का
 उत्तर

 तो
 यह  है

 कि
 हमारे  देश  में  भ्र भी  लोकतांत्रिक  अपनी  प्रारम्भिक  भ्र वस् था  में  ही  हैं

 हमारा  देश  बहुत  विशाल  जिस  में  सामाजिक  कौर  श्रमिक  विकास  की  भिन्न-भिन्न
 a

 अवस्था यें  मिलती  हैं  ।  पुरानें  विचारों  कौर  पुरानी  आदतों  के  बदलने  में  बड़ी  कठिनाई  पड़ती  3.0

 देर  लगती है

 कम्युनिस्ट  दल  के  नेता  ने  इस  विधान  के  विपक्ष  में  बड़ी  वाक्‌-चातुरी  दिखाई  है  ।  उन  का

 एक  ah  यह  था  कि  यदि  अधिनियम  के  होते  हुए  भी  देश  में  उपद्रव  होते  हैं  भ्र  दंगे  फैलते  हें  तो  यह

 यहा देश  के  लिये  भ्रावश्यक नहीं  है  ।  यदि उन  की  बात  सही  भी  हो  तो
 यह

 तंक  तो

 सिद्ध  करता  है  कि  इस  का  सही-सही  उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।
 a  ara  ह

 मूल  भ्रंग्रेजी  में  ।
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 पहले  तो  उन्हों  ने  कहा  था  कि  इस  अघिनियम  का  प्रयोग  ही  नहीं  किया  जा
 यह

 नियम  अप्रयोजनीये  लेकिन  बाद  में  उन्हों  ने  स्वयं  बताया  है
 कि

 बम्बई  में  इस  का  प्रयोग
 किया

 गया

 ।  यें  दोनों  विरोधी
 बातें  हैं  ।

 फिर  उन्हों  ने  कहा  था  कि  यह  अधिनियम  जनता  को  हिसा  से  बचाने  के  लिये  बल्कि  बहुमत

 के  लोगों  पर  अपनी  इच्छा  थोपने  के  लिये  है  ।  उन्हों  ने  इस  सम्बन्ध  में  महाराष्ट्र  का  उदाहरण
 दिया

 था  ।
 पता  वे  बहुमत  का  क्या

 दशरथ  लगाते  हूँ  ।

 दो-भाषीय  राज्य  के  निर्माण  का  निर्णय  प्रथम  लोक-सभा  ने  किया  था  ।  हम  ने  कई  महीनों तक

 राज्यों  को  पुनर्गठन  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  की  थी  ।  जनता  ने  भी  हमारे  निर्णय  का  प्रमोशन  किया

 है  ।

 महाराष्ट्र  wie  गुजरात  के  निर्वाचनों  में  कांग्रेस  दल  के  ही  सब  से  अधिक  प्रतिनिधि  चुनें  गये

 वे  कसे  कहते  हैं  कि  उन  का  बहुमत  हमारे  साथ  नहीं  हैं
 ?

 श्री  डांगे  ने  सरकार  द्वारा
 गोला

 बारी  करने  का  तो  उल्लेख  किया  लेकिन  यह  नहीं  बताया  कि  बम्बई  के  रूप  संख्यक  समुदाय  पर

 at  महाराष्ट्र  के  समर्थकों  ने  कैसी-कसी  विभीषिका यें  ढाई  थीं  ।  जनता  के  जीवन  की  रक्षा  करना

 सरकार  का  कर्त्तव्य  है  ।

 उन्हों  ने  यह  भी  एक  मिथ्या  दोषारोपण  किया  है  कि  प्रधान  मंत्री  ने  अभी  प्रतापगढ़  के  दौरे

 में  शिवाजी  के  सम्बन्ध  में  अपनी  राय  बदली  है  ।
 उन्हों  ने  से  १५  वर्ष  पूर्व  सही  तथ्यों को  देखने

 के  प्रपनी  राय  बदल  दी  थी  ।

 मेरा  तो  विश्वास  है  कि  इस  झ्र धि नियम  का  दुरुपयोग  नहीं  किया  गया  है  ।  कहीं-कहीं

 निर्णय  में  कोई  भूल  तो  हो  ही  सकती  है  ।  उस  के  लिये  अधिनियम  में  ही  पर्याप्त  परिमाण

 श्री  साधन  गुप्त  ने  कहा  था  कि  सलाहकार  समिति  का  परिमाण  भ्रामक  है  ।  में  इस  से  सहमत

 नही ंहूं  ।  हमें  यह  नहीं  भूलना  चाहिये  कि  सलाहकार  बोर्ड  का  सभापति  उच्चतम  न्यायालय  का
 Ale

 दीद  ही  रखने  की  व्यवस्था  है  ।

 देश  की  वर्तमान  परिस्थिति  को  देखते  शर  संक्रमण  काल  की  शवश्यकताझों  को  देखते

 यह  उचित  ही  है  कि  इस  की  अवधि  तीन  वर्ष  के  लिये  बढ़ां  दी  जाये  ।  इस  से  हम

 संकल्प  द्वारा  ही  अवधि  बढ़ाते  थे  ।  इस  बार  भी  उसी  दृष्टान्त  के  प्रत सार थि  चलना  चाहियें  था  |

 में  भी  इस  प्रकार  के  विधान  को  पसन्द  नहीं  करता  ।  किया  क्या  जायें
 ?  इस  की

 श्राववयकता  तभी  दूर  की  जा  सकती  जबकि  सभी  दलों  के  सदस्य  जनता  को  प्रशिक्षित  करने  AIT

 लोकतांत्रिक  परम्पराओं  को  दृढ़  करने  में  सरकार  से  सहयोग  करें  ।  तभी  जनता  शान्तिपूर्ण '  तरीकों

 में  प्रशिक्षित  कौर  इन  व्यापक  दोषियों  की  आवश्यकता  ही  नहीं  रह  जायेगी  ।

 इस  के  लिये  लम्बें  भाषणों  की  बल्कि  लोकतांत्रिक  साधनों  को  अपनाने  की  ही

 रास्ता  a  | ठ

 श्रीमती  राका  राय  :  यह  बिलकुल  सच  है  कि  संविधान  द्वारा  प्रदान  किये  गये

 मूलभूत  अधिकारों  को  देखते  हमारे  देश  में  निवारक  निरोध  जैसे  अधिनियम  का  अस्तित्व

 जनक है  ।  लेकिन  यथार्थ  परिस्थिति  ऐसी  ही  है  ।

 इस  विधान  को  वापस  लेने  की  मांग  उन्हीं  लोगों  ने  सब  से  ज़ोरदार  दादों  में  की  है  जो

 गत  स्वतंत्रता को  तिल भर  भी  महत्व  नहीं  देते

 मूल  watt  में
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 [  श्रीमती  रुका  राय  |

 कुछ  सदस्यों  ने  मत  व्यक्त  किया  कि  निवारक  निरोध  श्रधघिनियम  के  साथ  सलाहकार  बोर्डों

 को  जो  व्यवस्था  वह  नामक  है  ।  यह  बात  ग्राहकों  से  ग़लत  सिद्ध  हो  जाती  क्योंकि  सलाहकार

 बोर्ड ने  ३८  मामलों  में  उन  व्यक्तियों  को  रिहा  कर  दिया  है  जिन्हें  कार्य-पालिका ने  नज़रबन्दी  किया

 QT

 हमें  इस  अधिनियम  की  अ्रावश्यकता  इसीलिये  पड़ती  कि  हमारा  लोकतंत्र  कभी  प्रारम्भिक

 अवस्था में  ही  वह  इंगलैण्ड  जितना  पुराना  नहीं  है  ।

 हमारे  यहां  मतदान  पेटियों  का  प्रयोग  तो  प्रारम्भ  हो  गया  लेकिन

 हमारी

 जनता  ने  भी  तक

 उनका  महत्व  भली  भांति  नहीं  समझ  पाया  है  ।  सभी  भी  लोग  कुछ  जातिगत या

 कई  प्रतिगामी  भावनाओं  को  उभार  कर  उत्तेजित  जनता  को  हिसा  की  भ्रांत  ले  जाने  में  साथ  हो

 जात ेहैं  ।  समय  ऐसे  लोगों  को  नज़रबन्दी  कर  के  उन  घटनाओं  को  घटित  होनें  से  रोका  जा  सकता

 है  |

 मुझे  इस  के  सम्बन्ध  में  केवल  एक  ही  है  ।  वह  यह  कि  सरकार  को  इस  का  उचित  प्रयोग

 करना  चाहियें  ।  मद्रास  के  हाल  के  दंगों  में  इस  का  प्रयोग  करना  चाहिये  था  ;  सरकार  को  खाद्य

 संकट  बढ़ाने  वाली  चोरबाज़ारी  के  विरुद्ध  भी  इस  का  प्रयोग  करना  चाहिये  |  सरकार  को  इस

 नियम  का  हर  भ्रमित  प्रयोग  करना  हां  दुरूपयोग  नहीं  होना  चाहिये  ।

 ग्राहकों  से  स्पष्ट  है  कि  सरकार  ने  इस  का  दुरूपयोग  नहीं  किया  है  ।  एक-दो जगह  जहां

 दुरुपयोग  भी  वहां  उच्चाधिकारियों को  उस  का  पता  लगते  हो  उसे  ठीक  कर  लिया  गया  था  ।

 इस  के  दुरुपयोग  का  परित्राण  भी  सलाहकार  बोर्डों  के  रूप  में  इस  में  मौजूद  है  ।  में  ag  तो  नहीं

 कहती  कि  देश  की  वर्तमान  परिस्थिति  में  इस  ग्र धि नियम  की  आवश्यकता  नहीं  बल्कि  मेरा

 रोध  यही  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  कौर  राज्य  सरकारों  को  इस  का  किंचित  भी  दुरूपयोग  नद्दी  होने

 देना  चाहिये  ।

 श्री  डांगे  ने  कहा  था  कि  सरकार  ने  मद्रास  में  इस  अ्रघिनियम  का  प्रयोग  नहीं  किया  था  ।  में  भी

 यही  कहती  हं  कि  सरकार  को  वहां  इस  का  प्रयोग  करना  ही  चाहिये  था  ।  इस  क  से  यह

 तो
 सिद्ध  नहीं  होता  कि  इस  झ्र धि नियम  को  हटा  देना  चाहिये  ।

 दूसरी  चीज  यह  है  कि  इस  अधिनियम  की  अवधि  में  वृद्धि  कराने  का  प्रस्ताव  बार-बार  रखना

 ही  अच्छा  क्योंकि  तब  हर  बार  संसद  को  उस  की  आवश्यकता  के  सम्बन्ध  में  मत  व्यक्त  करने

 का  अवसर  मिलता  रहेगा  ।

 हम  देख ही  चुक ेहें  कि  हमारे  देश  में  ऐसी  परिस्थितियाँ  वर्तमान  हैं कि  जनता  सामु  दायक

 या
 भाषा  सम्बंधी  प्रश्नों पर  जल्द  ही  उत्तेजित  की  जा  सकती  हम  यह  भी  समझ  चके  हें  कि

 स्वतंत्रता का  प्रथ  उश्र  खलता  नहीं  है
 ।  लोकतांत्रिक  की  जड़ें  गहरी  होने  पर

 हमारे  देश  में  इस  भ्र धि नियम  की  श्रावस्यकता  नहीं  रहेंगी  ।

 में इस
 विधेयक

 का
 सेन

 करती  लेकिन  साथ ही
 मेरा  अनुरोध है

 कि  इसका  प्रयोग

 सावधानी
 से  किया  जाये

 ।
 कभी  भी  इसका  दुरुपयोग  नहीं  होना  चाहिये

 |
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 वर्तमान  परिस्थितियों  में  तो  हमें इस  प्र विनियम को  ही
 जिससे

 कि
 विभिन्न

 प्रकार  की  उत्तेजना यें  हमारे  लोकतंत्र  के  आघार  को  ही  नष्ट  न  कर  दें
 ।

 wa  प्रदान  यह  है  कि  निवारक  निरोध  अघिनियम  के  भ्रन्तगंत  नज़र बन्द  किये  जाने  वालें

 व्यक्तियों पर  न्यायालयों  में  मकदमे  क्यों  नहीं  चलाये  जा  सकते
 ?  इसका  कारण यह  हे  कि  इस

 अधिनियम
 के  अन्तर्गत  उन  व्यक्तियों  को  नज़र बन्द  किया  जाता  है  जो  जनता  को

 उत्तेजित  करने

 वाले  होते हैं  ।  उन्हें  उत्तेजना  पैदा  करके  व्यवस्था  फैलाने  से  पहलें  ही  नज़र बन्द  कर  दिया  जाता

 उस  समय  तक  वह  उत्तेजना  एक  सम्भावना  ही  रहती  तथ्य  नहीं  बन  पाती
 i  इसलिये

 यह  श्रावक है  ।

 श्री  fro  go  चौधरी  निर्वाचन  के  समय  एक  उम्मीदवार
 लेकिन

 वे  जेल  में  थे

 इसीलिये  कांग्रेस  दल  ने  उनके  विरूद्ध  agar  कोई  उम्मीदवार  खड़ा  नहीं  किया  था  ।  क्या  यह

 कांग्रेस  दल  की  न्याय-प्रियता का  प्रमाण  नहीं  हमने दो  श्राम  चुनाव  देखें  उनमें हसने

 देखा  हैं  कि  कांग्रेस  दल  ने  चनाव  में  खड़े  होने  वाले  उन  राजनीतिक  बन्दियों  को  भी
 मुक्त

 कर

 दिया  था  जो  पहले  हिसा  के  समर्थक  थे  ।  इस  प्रकार  उन्हें  व्यक्तिगत  स्वतंत्रता  का  अधिकार  दिया

 गया  था  कौर  जनता  को  अवसर  दिया  गया  था  कि  वह  स्वयं  निर्णय  करें  कि  देश  की  बागडोर

 किन  लोगों  कं  हाथों  में  दी  जाये  ।  यही  सच्ची  लोकतांत्रिक है  सदा  से  यही  कांग्रेस का

 उदेश्य  रहा  यह  कहना  व्यर्थ  है  कि  निवारक  निरोध  भ्र धि नियम  लोकतांत्रिक  का

 गला  घोंटने  के  लिये  है  ।  इसका  प्रयोग  तब  तक  नहीं  होता  जब  तक  कि  हिंसा  शर  रक्तपात

 की  आशंका

 हमें  इस  पर  वस्तुगत  दृष्टिकोण  से  विचार करना  चाहिये  ।  हमें  इससे  विचलित

 err  चाहिये  कि  विदेशी  शासकों  ने  इस  अधिनियम  का  दुरूपयोग  करके  इसे  कलंकित  कर

 दिया था  ।  राज  तो  इसका  वह  प्रयोजन  नहीं  रहा

 में  इसका  समर्थन करता  मेरा  अनुरोध  हैं  कि सरकार  को  इसमें  भी  सावधानी  रखनी

 चाहिये कि  अल्पसंख्यकों  को  भी  वही  अधिकार  सुलभ  रहें  जो  बहुसंख्यकों  को  सुलभ

 विचार  व्यक्त  करने  संस्थायें
 बनाने के  अधिकार  ही  लोकतंत्र  के  झ्राघार  हैं

 ।  लेकिन  इनका

 अर्थ  उच्च खलता  नहीं  हैं  ।

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  भेज  सुबह  भारतीय  कम्युनिस्ट  दल  के

 माननीय  नेता  का  भाषण  मत्त  बड़  ध्यान  स  सुना था  ।  मुझ  तो  यह  ह  कि  उन्होंन  कवल

 दोया  तीन  विषयों  को  चर्चा में  ही  सारा  ana  क्यों  लगा  दिया  भ्र ौर  वे  दो-या  तीन  विषय  थी

 ऐसे  जिनमें  से  एकता  बिल्कुल  ही  wana  था  ।  इस  अधिनियम की  धारा  ३  में  उन  परिस्थितियों

 का  स्पष्ट  उल्लेख  है  जिनमें  कि  निवारक  निरोध  अधिनियम  का  प्रयोग  किया  जा  सकता  है  |

 वे  परिस्थितियां  कई  प्रकार  क  तथ्यों  से  उत्पन्न  होती  कौर  उनके  लिये  हीं  म्रघिनियम  का

 निर्माण  किया  गया  है  ।  इस  विधेयक  के  प्रयोग का  औचित्य  या  उसकी  श्रावइ्यकता  की

 परख  के  लिये  यह  जरूरी  हे  कि  हम  उन  परिस्थितियों  को  उत्पन्न  करने  वाले  सभी  तथ्यों पर

 विचार  केवल  एक  या  दो  तथ्यों  पर  अलग-प्लग  रूप  में  विचार  न  करें  ।

 उनका  भाषण  सुनकर  में  तो  यही  समझा  हं  किवह  कांग्रेस  दल  के  विरुद्ध  एक

 राजनीतिक  भाषण  ही  अधिक  था
 ।

 जहां  तक  उसका  सम्बन्ध  मुझे  कहना  पड़ेगा  कि  उन्होंने

 जो  कुछ  भी
 कहा  था  वह  सबसे  पहले  संयुक्त  महाराष्ट्र  रादोवान  के  ही  संबंध  में

 में  कुछ  सीमा  तंक  इस  बात  को
 भी

 मान  सकता  हुं  कि  संयुक्त  महाराष्ट्र  आन्दोलन  के  सिलसिले

 में  कुछ  लोगों  को  श्रव्य  ही  नज़र बन्द  किया  गया  था
 ।

 पूरा  दिमाग  लड़ाने  पर
 भी

 में

 tare  में
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 यह  समझने
 में  wane  हूं  कि  प्रतापगढ़  के  मामलें  का  इस  विवाद से  दूर  का  भी  क्या  सम्बन्ध  हो

 मकता है  ।  छत्रपति  दीवानी  के  सम्बन्ध  में  किये गये  उस  विशाल  समारोह  के  सिलसिल में  तो

 एक  भी
 व्यक्ति  कभी  नज़र बन्द  नहीं  किया  गया  था

 ।
 ऐसी  हालत  यदि  में  यह  कहूँ

 कि
 मेरे

 माननीय  मित्र  न  राजनीतिक  कारणों  राजनीतिक
 लाभ  उठाने  की  दृष्टि  से  ही

 उस

 समारोह  को  इसकी  लपेट  में  लिया  तो  में  कोई  afr  गलती  नहीं

 उसका भी  हमार  पास  बहत ही  प्रभाव शालों  उत्तर  हैं  ।  माननीय  सदस्य  ने  कहा  था  कि

 इम  अधिनियम  क  प्रयाग  द्वारा  कांग्रेस  दल  अपनी  स्थिति  ss  करना  चाहता है  |  यह  सरासर

 झूठा  है  ।  में  सभा  को  स्मरण  दिला  दूं  कि  संविधान  सभा  में  भी  कांग्रेस  का  बहुमत  |

 विधान  war  से  atin  हो  v8  अदा  दल  थी  are  यदि  वह  चाहती  तो  निवारक  निरोध

 सम्बन्धी  विधि  को  उसी  समय  संविधि  दस्तक  में  स्थायी  रूप  से  सम्मिलित  करा  सकती  थी  ।

 उस  समय  हमने  अनन्द  २१  पर  विचार करने  के  समय  केवल  मत  अधिकारों  की  उचित

 रूप  में  घोषणा  करक  उन्हें  उल्लिखित कर  दिया  था  ।  कांग्रेस  2eveE TA Wares से  ही  सत्तारूढ़  रही है  ।

 उसने यह  ward  सोचा था  कि  कुछ  परिस्थितियों  में  sae  सरकार  को  निवारक  निरोध  की

 ग्रावइयकता Ts  जाय  |  संविधान  सभा  में  सीधे  सीधे  यही  .  व्यवस्था  कर  दी  गई  थी

 कि  संसद  यदि  चाहें  तो  निवारक  निरोध  की  विधि  पारित  कर  सकती  यहीं  कारण है  कि

 हमने  नय  संविधान  के  उदघाटन  के  २६  EXO  को  इस  दिशा  में  कोई  कौर

 कदम  नहीं  बढ़ाया  था

 लकिन  संयोग तो  देखिये  कि  उसके  एक  महीने  बाद  भारत  के  प्रथम  गह-काय मंत्री

 को  संसद  क  समक्ष  भ्र धि नियम  रखना  पडा  था  ।  उस  समय  देश  की  परिस्थिति  चिन्ता  जनक

 हो  गई  are  इसलिये  श्री  वल्लभ  भाई  पटल  को  बड़ी  दुविधा  कौर  चिन्ता  के  बाद  इस

 निष्कर्ष  पर  पहुंचना पड़ा  था  कि  देश  की  परिस्थितियां  लोकतांत्रिक के  लिये  TI  रूप

 से  परिपक्व  नहीं  हो  पाई  हूं  और  इसीलिये  एक  विधेयक  द्वारा  इसकी  व्यवस्था  करनी  ही

 पड़ेगी  |  संसद  में  निवारक  निरोध  सम्बन्धी  विधि  को  एक  वर्ष  की  waft  लिये  स्वीकृति

 देने  की
 मांग  करते  श्री  पटेल  ने  यह  स्पष्ट  बब् दों में में  कहा था  |

 ७, िਂ
 शाप  देखेंगे  कि  सतारूढ़  दल ने  बड़ी  उदारता तथा  संयम  a  काम  किया  में

 बताना  चाहता  हूँ  ।  यदि  हम  चाहते  तो  2EVe  में  ही  इस  निवारक  निरोध  अधिनियम  को

 हमेशा
 के  संविधि  पुस्तक  में  सम्मिलित  कर  देते  ।  पर  हमने  ऐसा  नहीं  किया

 |

 उसक  बाद  इस  भ्र धि नियम  की  प्रविधि  हमने  ३  बार  बढ़ाई  पर  थोड़े-थोड़े  समय  क  लिए

 ही  १९५२  में  हम  इसे  बढ़ाना  चाहते  थे  उस  समय  सामान्य  चुनाव  होनें  वाले  थे

 हम  चाहते  थे  कि  नये  निर्वाचित  संसद  को  इस  पर  विचार  करने  का  पूरा  भ्र वसर  मिले

 उस  समय  हमने  कंवल  ६  महीने  की  अवधि  बढ़ाने  की  मांग  की  थी  ।  कई  सप्ताह  तक

 विवाद  होने  के  बाद  सभा  इस  निर्णय  पर  पहुंची  थी  कि  इसकी  अवधि  बढ़ाई  जाये
 |

 यद्यपि  उस  समय  इस  अधिनियम की  अवधि  बढ़ाने  की  मांग  स्वीकृत हो  गयी  पर

 अधिनियम  के  उपबन्धों  को  हमनें  काफी  उदार  बना  दिया  ।  यह  कहना  बिल्कुल  गलत  होगा

 कि  इस  प्रकार  के  अधिनियमों  द्वारा  कांग्रेस  अपनी  शक्ति  को  संगठित  करना  चाहती

 at
 afar  इस  प्रकार  के  अधिनियमों  या  अवैध  उपायों

 से
 नहीं  बढ़  रही  है  बल्कि  इसलिए  बढ़

 रही  है
 कि

 जनता  पर  कांग्रेस  का  पूरा  हाथ  में  मानता  हूँ
 fe

 चुनाव
 के

 समय
 पर

 यां  अन्य

 किन्हीं  अवसरों
 पर  हमसे  कुछ  गलतियां  हुई  हों  पर  हमेशा  ये  गलतियां  नहीं
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 उधर  के  भ्रनर्गल  प्रचारों से  हमारी  कोई  विशेष  हानि  नहीं  होती  जैसा  कि  अन्य  दल  वाले  वध समझत

 हैंकिइस  प्रकार  के  प्रचार  से  हमारी  हानि  होगी
 ।  जहाँ तक  जनता  पर

 कांग्रेस
 के  का

 gare में  बता  देना  चाहता हूँ  कि  दूसरे  सामान्य  चुनाव में  भी  जनता  पर
 कांग्रेस का  पहले  का

 साही  प्रभाव  रहा  संसद में  हमार  बहुमत  की  वृद्धि  हुई हुई  है  ।

 हमें  यह  देखना  है  कि  कया  देश  का  समर्थन  हमें  प्राप्त  हैं  या  नहीं
 ?

 ध्यान  रहे  कि
 हम

 कुछ  कानून  पास  करने  के  लिए  इस  बहुमत  का  नाजायज  फायदा  नहीं  उठा
 प्ह्ह  |

 यह
 कानून

 उचित  नहीं  है  इसको  पास  करके  लाग  करने  में  हमें  कोई  प्रसन्नता  नहीं  होती
 ।

 पर  हम

 करें  हम  स्थिति  से  aware  |  सरकार को  सभी  प्रकार की  आकस्मिक  कठिनाइयों
 का

 सामना

 करने क  लिये  तेयार  रहना  पड़ता है  |

 कभी-कभी कुछ  मामले  ऐसे  होते  हैं  कि  उनको
 न्यायालय  में

 ले  जाना  समाज  के  हित  में  नहीं

 होता तो  समाज के  हितों की  रक्षा  न  करके  हम  ऐसे  मामलों  को  न्यायालय में  ले  जाने

 की  अनुमति  दे  दें  ।  आपको  मालम  होना  चाहिए  कि  कांग्रेस  दल  को  अधिनियम  का  समय

 बढ़ाने की  मांग  कं  परिणामों कं  बारे  में  पता  है  कौर  उसे  यह  भी  पता है
 कि  यह  कोई  mara ya

 विधान नहीं  है  फिर  भी  कांग्रेस दल  इसकी  प्रविधि  बढ़ाना  श्रावव्यक  समझता  my  दलों  के

 लोगों को  अघिकार  है  कि  वे  हमारी  बातों  को  गलत  दृष्टिकोण से  समझें  या  उनका  गलत  प्रचार

 करें  जेसा  कि  वे  करते  कराये  हें  ।

 हमें  भारत  के  नवजात  लोकतंत्र  की  रक्षा  करना  अन्य  देशों  भी  इसी  प्रकार  क

 ग्रायरलण्ड  का उपायों  सहारा  लिया  गया  |  में  उसके  उदाहरण  भी  द  सकता  ।

 उदाहरण ले  लीजिए  ।  १९२२  ई०  में  वहां  लोकतन्त्र  की  स्थापना  हुई  पर  कुछ  समय  बाद

 उन्होंने  देखा  कि  सामान्य  विधियों  से  ठीक  काम  नहीं  चल  सकेगा  ।  PERE  में  को

 भी  इसी  प्रकार  का  एक  कानन  बनाना  पडा  |  स्पष्ट
 ar fe  कि  अन्य  देवों  में  भी  इस

 प्रकार का  कानन  है  |

 में  सभा  को  बताना  चाहता  हूं
 कि  ह  जो  कुछ  भी  कर  रहे  हैं  सम्पण  रत

 के  हित  के  लिए  हैं  किसी  विशेष  दल  के  हित  के  लिए  नहीं  ।  यदि  हम  इस  अ्रधिनियम

 द्वारा  दल  का  स्वार्थ  सिद्ध  करना  चाहते  तो  हम  इसे  हमेशा  के  लिए  संविधि  पुस्तक  में

 सम्मिलित कर  चित

 जब  जब  इस  अधिनियम  की  प्रविधि  बढ़ाई  जाती  है  संसद  को  इस  पर  चर्चा  करने

 का  पूरा  अवसर  दिया  जाता  हें
 ।

 हमने  यह  भी  कहा  है  कि  इस  निवारक  निरोध  ग्र घि नियम

 के  अधीन  हम  जो  भी  काम  करेंगे  उसका  वार्षिक  विवरण  हम  सभा  पटल  पर  भी

 रखेंगे  ।  PeXS  क  बाद  लगभग  हर  साल  इस  विधेयक  पर  सभा  में  विचार भी  होता  रहा
 स  ।

 इस  श्रधघिनियम
 &

 अधीन  हमने
 जो

 कुछ  भी  किया  है  सभा  ने  ५५  उसका  अनुमोदन

 मी  किया  हैं  ।  अतः  यह  कहना  बिल्कुल  व्यर्थ  है
 कि

 सरकार  अपनी  शक्ति  को  मजबूत  बनाने

 के  लिए  इस  की  अवधि  बढ़ाना  चाहती  है  ait  जनता  इस  afafroy  को  बढ़ाना  नहीं

 चाहती
 |

 dar
 की

 जनता  हमारे  साथ  है  क्योंकि  हम  बड़ी  बड़ी  विकास  योजनायें चला

 हैं
 ।

 हमारे  लोकतंत्र  का  काम  बड़ी  सावधानी
 से

 5.0  बढ़  रहा  हैं
 ।  इस  काम  में  यदि  कोर्ट

 रूकावटें  पदा  की  जाती  हैं  तो  सरकार

 को  उन

 रूकावटों
 को

 हटाना  पड़ता
 है  वह

 हटाती

 में  सभा  को  बताना  चाहता  कि  निरोधों
 की

 संख्या  किस  प्रकार  धीरे  धीरे  कम  at

 रही  rEXO  में
 जब

 यह  अधिनियम  पारित  हुम  था  उस  समय  निरुद्ध  व्यक्तियों कीं
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 संख्या  Yo,ERR  थी  ।  १६५१.  में  यह  संख्या  एक  तिहाई  रह  गई  |  पहले  ही  साल  में  यह

 संख्या  20,€ER  से  २,३१६  रह  गेई  ।  RENN  में  यह  संख्या  १,११६  कौर  2X2

 में  €३१  रही  ।  १-१०-५४  से
 ३११२-५५

 तक  कि  १  वर्ष  ३  महीने  तक  यह  संख्या

 WOR  रही  ।  उसके  बाद  १-१-५६  से  ३०-११-५६  तक  यह  संख्या  २००  रही  ।  R-Rk-XK

 से  ३०-€-५७ तक यह संख्या तक  यह  संख्या  २९२  रही  ।  स्पष्ट  हैं  कि  निरोध  की  संख्या  धीरे  धीरे

 घटती  ही  रही  है  भौर  ११,०००  से  घटकर  २९२  रह  गई

 इन  मामलों  के  सम्बन्ध  में  भी  में  यह  कहना  चाहता  हं  कि  ये  सभी  मामले  मंत्रणा

 बोड़  के  सामने  भी  भेजे  जाते  फिरो  उच्चतम  न्यायालय  तथा  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों

 ने  इस  बोर्ड  के  बारे  में  कहा  है  कि  यह  बोर्ड  किसी  न्यायिक  संस्था  से  कम  नहीं  है  ।

 मेरे  माननीय  मित्र  श्री  डांगे  ने  एंग्लो-सेक्शन  न्यायशास्त्र  के  बारे  में  VHA  भी  डाला

 में  बताना  चाहता  हूं  कि  हमारा  संविधान  aga  हद  तक  उसी  क  पर  बना  हें
 ।

 हमारी  विधि  प्रणाली  भी  उसी  के  आधार  पर  है  ।  ऐसा  लगता  है  कि  मेरे  मित्र  श्री  डांगे

 को  एंग्लो-संस्थान  न्यायशास्त्र  से  कोई  प्रीति  नहीं  है  उन्होंने  कुछ  अ्रनावइ्यक  तर्कों  को

 उस  के  are  पर  प्रतिपादित  करने  की  कोशिश  की  थी  ।  पर  ध्यान  रहे  कि  राज्य  का

 हित  व्यक्तिगत  हित  से  प्रतीक  महत्वपूर्ण  चीज  हैं  ।  इसी  कारण  उच्चतम  न्यायालय  तथा

 उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  ने  कहा  हैं  कि  यदि  मंत्रणा  बोर्ड  किसी  मामले  के  बारे  में

 कुछ  निर्णय  कर  देगा  तो  उसकी  wiles  संविधान  के  भ्रनुच्छेद  २३२  के  में  स्वीकार

 नहीं  की  जायेगी  |  यह  मंत्रणा  बोर्ड  हर  दृष्टिकोण  से  एक  न्यायिक  संस्था  समझी  जायेगी  ।

 यह  में  मानता  हूं  कि  इन  मामलों  में  न्यायालय  में  ade  करने  का  अधिकार  तो  नहीं  है

 पर  कोई  भी  व्यक्ति  अपने  मामले  की  पैरवी  मंत्रणा  बोर्ड  में  कर  सकता  है  ।  खुद  सफाई

 दे  सकता  हैं  |  यह  कहना  गलत  हैं  कि  मंत्रणा  बोर्ड  तो  एक  काल्पनिक  या  नाममात्र

 की  संस्था है  ।

 निरोध  का  प्रत्येक  मामला  इस  मंत्रणा  बोर्ड  के  सामने  रखा  जाता  है  ।  उस  मामले

 से  सम्बद्ध  सब  पत्र  उसके  सामने  रखे  जाते  हैं  ।  इस  बोर्डे  के  सदस्य  या  तो  उच्च  न्यायालयों

 के  न्यायाधीश  होते  हैं  या  इस  के  लिए  सक्षम  व्यक्ति  होते  हैं  ।  ध्यान  देनें  की  बात  है

 कि
 यह  बोर्ड  राज्य  सरकारों  से  बहुत  थोड़े  मामलों  में  ही  सहमत  रहा  है

 ।
 मेरे  पास  ७५

 हैं  जिसमें  बताया  गया  है  कि  विरोध  के  ७२  प्रतिशत  मामलों  में  बोर्ड  राज्य  सरकारों  के

 निर्णय  से  सहमत  रहा  है  केवल  २८  प्रतिदिन  मामलों  में  बोर्ड  का  निर्णय  भिन्न  रहा  है
 |

 बम्बई  का  मामला  लीजिए  ।  बम्बई  में  एक  उपद्रव  gat  था
 ।
 में  किसी  भी  संस्था

 या  दल  का  नाम  इस  संबंध  में  नहीं  लूंगा  पर  इतना  श्रव्य  कहूंगा  कि  यह  एक  प्रयोजनीय

 बात  थी
 ।

 उस  समय  सौभाग्य  से  श्री  मोरारजी  देसाई  बम्बई  के  मुख्य  मंत्री  थे
 ।  शासन

 क  काम  को  ठीक  प्रकार  से  चलाने  के  लिए  मोरारजी  देसाई  जैसे  व्यक्तियों  की  ही  आवश्यकता

 है
 |

 बम्बई  में  ऐसी  amie  के  काल  में  भी  कुल  ६४  व्यक्तियों  को  निरुद्ध  किया  गया
 ।

 इन
 ४

 व्यक्तियों  a  भी  ५१  महा  बम्बई  के  ।  २६  श्रहमदाबाद  तथा  १४  शेष  बम्बई  राज्य

 के  ब्यक्ति  थे  ।  इन  cy  मामलों  में  मंत्रणा  बोर्ड  ने  ७०  मामलों  में  राज्य  सरकार  की

 को  अनुमोदन  किया  केवल  २४  मामलों  में  free  लोगों  को  छोड़  दिया  गया  i
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 पंजाब  का  मामला  लीजिए  |  पंजाब  में  भाषा  के  आधार  पर  एक  चल  रहा

 है  ।  पंजाब  सरकार  ने  सामान्य  विधि  का  ही  सहारा  लिया  है  कुल  9, REX  व्यक्ति

 गिरफ्तार  किये  गये  |  इन  व्यक्तियों  में  से  केवल  २५  व्यक्तियों  को  निरुद्ध  किया  गया  |

 मद्रास  में  रामनाथपुरम  के  दंगे  के  मामले  में  एक  दल  के  नेता  श्री  मथुरामलिंग मू

 gat  को  ही  निरुद्ध  किया  गया  है  वह  इस  सभा  के  सदस्य  हैं  ।  में  इस  मामले  में  भ्रमित

 नहीं  कहना  चाहता  क्योंकि  इस  दंगे  से  सम्बन्धित  अनेक  मामले  न्यायालय  में  चल  रहें

 हं  | &

 श्रीमती  रेणुका  राय  ने  ठीक  ही  पूछा  है  कि  क्या  हम  इस  अधिनियम  का  उचित

 तथा  पर्याप्त  उपयोग  कर  रहे  हैं  या  नहीं  ?  उनके  इस  प्रश्न  का  बहुत  महत्वपूर्ण  हाथ  है  ।  में  बताना

 चाहता  हूं  कि  यदि  यह  अधिनियम  संविधि  पुस्तक  में  सम्मिलित  होता
 तो

 राज्य  सरकारें

 इसका  उपयोग  अवश्य  करती  कौर  इससे  गड़बड़ी  होने  का  डर  रहता
 ।

 ध्यान  रहे  कि  इस

 अधिनियम  की  किसी  व्यक्ति  विशेष  या  दल  विशेष के  विरुद्ध  इस्तेमाल नहीं  किया  जाता

 राज्य  सरकारें  किसी  व्यक्ति  को  भी  इसलिए  निरुद्ध  नहीं  करतीं  कि  वह  किसी  fata  दल

 का  सदस्य  है  बल्कि  इस  बात  के  अन्य  कई  कारण  होते  हैं  जिनके  arse  पर  उन्हें  निरुद्ध

 किया  जाता  है  ।

 इन  सब  बातों  के  होते  हुये  भी  विरोधों  की  संख्या  बहुत  कम  है
 ।  यदि

 सरकार  किसी

 विशेष  राजनैतिक  दल  के  विरुद्ध  इस  कानून  का  उपयोग  करना  चाहती  तो  गिरफ्तारियों

 ate  विरोधों की  संख्या  बहुत  अधिक  होती  i  हमारे  माननीय  faa  हमारी

 आलोचनायें  करते  हैं  फिर  भी  हम  बहुत
 शान्ति

 से  काम  कर  रहे  हैं  क्यों  कि  हमें  शासन

 चलाना  है  ।  हमारे  ऊपर  एक  बड़े  भारी  देश  का  शासन  चलाने  का  उत्तरदायित्व  है  |

 उच्च  न्यायालयों  तथा  उच्चतम  न्यायालय  के  बारे  में  भी  कुछ  बातें  कही  गई  हैं  ।

 इनके  संबंध  में  १-११-५५  से  wa  तक  के  आंकड़े  हमारे  पास  उपलब्ध  हैं  ।  में  बताना

 चाहता  हूं  कि  उच्च  न्यायालयों  के  सामने  निरोध  के  जितने  मामले  are  उनमें  से  कितने

 मामलों  में  निरुद्ध  व्यक्तियों  को  छोड़  दिया  गया  ।

 १-१०-५५  से  ३१-१२-५५  तक  उच्च  न्यायालय  ने  केवल  एक  निरुद्ध  व्यक्ति  को

 छोड़ा  ।  १-१-५६  से  ३१-३-५६  की  अवधि  में  ७  निरुद्ध  व्यक्तियों  को  छोड़ा  गया  ।  इस

 अवधि  में  बम्बई  में  अनेक  उपद्रव  हुये  थे  ।  इन
 ७

 व्यक्तियों  का  व्योरा  यह  है  ;  बम्बई  में

 १,  दिल्‍ली  में  ५  राजस्थान  में  १  ।  -¥-¥ &  से  ३१-१०-५६  तक  की  अवधि  में  १७

 व्यक्तियों  को  छोड़ा  गया  जिनमें  से  ११  मध्य  प्रदेश  में  ६  राजस्थान  में  ।  8-2 F-XE

 से  3 0-€-Y9  तक  केवल  २  व्यक्तियों  को  छोड़ा  गया  |  एक  मामलें में  छोड़ने का  Wear

 इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  ने  दिया  था  कौर  एक  मामले  में  बिहार  उच्च  न्यायालय  ने  ।

 इस  प्रकार  १-१०-५५  से  ३०-६-५७  तक  उच्च  न्यायालयों  द्वारा  ३३  व्यवसायों  को  कौर

 उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  कवल  एक  व्यक्ति  को  मुक्त  किया  गया  |

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  यह  भी  कहा  कि  उच्च  न्यायालयों  ने  कुछ  निरुद्ध  व्यक्तियों

 के  छोड़े  जाने  की  दे  दी  ।  इस  संबंध  में  में  केवल  इतना  कहना  चाहता  हूं  कि

 निरुद्ध  व्यक्ति  या  उनके  सैनिकों  के  जितने  मामले  उच्च  न्यायालयों  में  गये  उन  से

 केवल  ३७  मामलों  में  न्यायालयों  ने  उनके  छोड़े  जानें  की  आज्ञा  दी  है  तो  क्या  इससे  पता

 नहीं  लगता  कि  उच्च  न्यायालय  तथा  उच्चतम  न्यायालय  हमारे  पक्ष  में  है  ।
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 इन  परिस्थितियों  में  इस  बात  की  आवश्यकता  नहीं  है  कि  इसकी  ब्योरेवार  चर्चा

 की  जाये
 ।

 संसद्‌  ने  जो  कुछ
 भी

 किया  उस  पर  उच्चतम  न्यायालय  का  जो  मत  हूबहू

 नीचे  दिया  जाता  है  :--

 निरोध  अधिनियम  का  उद्देश्य  निस्सन्देह  दण्ड  देना  नहीं  बल्कि

 निरोध  करना  है  प

 इसी  कारण  हमें  इस  अधिनियम  का  सहारा  ७  पड़ता  है  ।  देश  में  तरह  तरह  के

 समाज  विरोधी  काम  होते  रहते  हें  ।  में  उन  सब  का  उल्लेख  नहीं  कर  सकता  ।  तरह  तरह

 के  गुण्डे  यदि  इनके  विरुद्ध  कार्यवाही
 न

 की  जाये
 तो

 वे  छिपे-छिपे  बदमाशियां  करते  हैं

 six  उनके  विद्ध  कार्यवाही  न  करना  बुजदिली  है  ।  जब  गड़बड़ी  मचती  है  तो  समाज

 शर  देश  की  सुरक्षा  के  लिये  भी  ऐसे  लोगों  को  गिरफ्तार  कर  के  उन्हें  बन्द  करना  शभ्रावइ्यक

 हो  जाता  है  ताकि  देश  के  अ्रनेकों  लोगों  उनकी  सम्पत्ति  की  रक्षा  हो  सके  ।  यही  इस

 प्रीमियम  का  उद्देश्य  है  ।  लोगों  को  निरोध  करने  का  ae  है  समाज  विरोधी  कामों  को

 रोकना ।  राज्य  का  हित  इसी  में  है  कि  समाज  विरोधी  काम  न  होने  पायें  ।  उदाहरण के

 हमारे  सामने  ऐसी  बातें  कराती  हें  जिन्हें  हम  न्यायालय  में  सिद्ध  नहीं  कर  सकते  |

 क्योंकि  भारतीय  साक्ष्य  अधिनियम  के  अनुसार  न्यायालय  में  हरेक  बात  का  प्रमाण देना  पड़ता

 है  जो  कि  aga  ही  कठिन  है
 ।

 यदि  हम  देखते  हैं  कि  समाज  के  देश  की  शान्ति

 कौर  सुरक्षा  के  लिये  ae  लोगों  के  जीवन  के  लिये  कोई  खतरा  है  तो  हम  ऐसे  व्यक्तियों

 जिनसे  यह  खतरा  होता  गिरफ्तार  कर  के  निरुद्ध  कर  देते  हैं  ।

 न्यायालयों  का  कहना  हैं  कि  दो  बातें  ध्यान  रखने  लायक  हें  ।  एक  मूल  अधिकारों

 की  रक्षा  |  संविधान  के  द्वारा  नागरिकों  को  कुछ  मूल  शभ्रधिकार  दिये  गये  हैं  ।  देश  की  शांति

 are  राज्य  के  हित  के  लिये  इन  after  पर  भी  कुछ  प्रतिबन्ध  लगाये  गये  हें  |  जब  यह

 निवारक  निरोध  भ्र धि नियम  बना  था  तो  संसद  ने  कार्यपालिका को  इस  संबंघ  में  भ्र धि कार

 दिया  था  i  हम  कोई  नियम  विरोधी  काम  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  क्योंकि  बहुत  से

 क्रियावादी  दल  संसदीय  गतिविधियों  की  ars  में  समाज  विरोधी  काम  करते  रहते  हें  ।

 सरकार  भारत  की  ३७  करोड़  जनता  के  जान  माल  की  रक्षा  के  लिये  सावधानी

 बरतना  चाहती  है  ।  यदि  इतने  प्रतीक  लोगों  के  लिये  कुछ  थोड़े  से  लोगों  की  स्वतंत्रता

 को  छीनना  पड़े  तो  यह  कोई  अनुचित  बात  नहीं  हूं  क्योंकि  देश  का  हित  व्यक्तिगत  हित  से

 बड़ी  बात  ।  श्राप  देखेंगे  कि  निरुद्ध  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी  कम  होती  है  ।

 मुझे  है  कि  पुरानी  संसद्‌  की  भांति  यह  संसद  भी  इस  बात  से  सहमत  हो

 जायेगी  ।  यह  बात  स्वीकार  करेंगे  कि  हमारे  देश  में  बहुत  कुछ  अवांछनीय बातें  हैं  ।

 हम  बहुत  सा  ऐसा  काम  करते  हैं  जो  हमारे  या  हमारे  दल  के  लिये  बिल्कुल  हितकारी  नहीं

 होता  बल्कि  समाज  विरोधी  होता  है
 ।

 ऐसी  अवस्था  में  कानून  कड़ा  होना  ही  चाहिये
 ।

 श्री  जो  कि  बहुत  सिद्धान्तवादी  व्यक्ति  सुरेन्द्रनाथ  पंडित

 मालवीय  तथा  अन्य  के  नाम  गिनाये
 |

 इस  बात  की  कोई  श्रांवश्यकता  नहीं  थी

 क्योंकि  हम  इन्हीं  लोगों  के  मार्ग  का  अनुसरण  कर  रहे  हैं
 ।

 नेहरू  जी  भी  इन्हीं  बड़े  लोगों

 में  से  हमारे  देश  के  नेता  हैं  ।  इस  बात  से  हम  सभी  लोग  सहमत  हैं  ।  श्री  डांगे ने  भी

 यह
 बात

 स्वीकार  की  है  कि  श्री  नेहरू  भ्रत्तर्राष्ट्रीय  ख्याति  के  व्यक्ति  gi  यदि
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 पंडित  नेहरू  जैसे  बड़े  आदमी  किसी  समय  यह  कहें  कि  देश  की  भलाई  के  लिये  निरोधक

 कानून  जैसा  एक  कानून  बनाया  जाये  तो  में  समझता  हूं
 कि

 हमारी  संसद्‌  ऐसे  कानून  के  बनाने

 की  जरूरत  के  महत्व  को  wat  समझ  जायेंगी  कौर  कानून  बनाकर  राज्य  के  हाथ  में

 स्थिति  का  सामना  करने  की  शक्ति  अवश्य  देगी  ।  व्यक्तिगत  स्वतंत्रता  की  रक्षा  के  लिये

 कुछ  उपाय  निश्चित  किये  गये  हैं  कौर  वे  बहुत  पर्याप्त  हैं
 ।

 वे
 कल्प नात्मक

 उपाय  नहीं हूं

 बल्कि  महत्व प्रण  भी  हैं
 ।

 इसी  प्रकार  एक  कौर  हम  लोगों  के  अघिकार  की  रक्षा  करते  हैं
 at

 दूसरी  कौर  इस  निवारक  निरोध  अधिनियम  द्वारा  समाज  की  रक्षा  करते  हैं
 ।

 दूसरी बात  यह  है  कि  कार्यपालिका  को  इस्  काम  में  भरहुत  समझ  बूझ  कर  कदम  उठाना  चाहिये

 यदि  दोनों  पक्ष  एक-दूसरे  को  ठीक  ठीक  समझने  लगें  तो  यह  कठिनाई  ही
 न

 हो
 ।  में

 सभा  को

 बताना  चाहता  हूं  कि  इस  विधि  का  उद्देश्य  कोई  राजनैतिक  लाभ  उठाना  नहीं  है
 ।

 विरोधी  दल  के

 माननीय  सदस्य  WG  तरह  से  यह  बात  समझ  लें  कि  यह  विधेयक  किसी  दल  विशेष  के  लाभ  के  लिये

 नहीं  बनाया  गया  है  बल्कि  सम्पूर्ण  भारत  के  हित  के  लिये  बनाया  गया  है
 |

 श्री  ब्रज राज सिह  सभापति  राज्य  गृह-मंत्री  महोदय
 ने  बहुत

 ही  जोरदार  शब्दों  में  यह  दिखाने  की  कोशिश  की  कि  निवारक  निरोध  कानून  हिन्दुस्तान  के  लिये  बहुत

 ही  आवश्यक है  ।  वे  उन  शब्दों  के  लिये  कोई  प्रतिष्ठा  नहीं  देना  उनका  बरादर  नहीं  करना  चाहते

 खो  इस  सदन  में
 इस  कानून  को  पेश  करते  हुए  स्वर्गीय  वल्लभ  भाई  पटेल  ने  पेश  किये  थे

 ।
 वे  ये

 भो

 नहीं  देखना  चाहते  कि  जब  दस  हजार  आदमियों  को  बन्द  किया  गया  उस  यह  कानून  एक  साल  के

 लिये  जरूरी  गौ  उसके बाद  जब  डा०  ध  ने  गह-मंत्री  महोदय  की  हैसियत  से  इस  कानून

 को  लीन  साल  के  लिये  रखा  था  तो  उन्होंने  यह  वजह  दी  थी  कि  क्योंकि  इस  पालियामेंट  के  खत्म  होने

 में  अभी  दो  साल  ह  कौर  इसके  खत्म  होते ही  झाम  चुनाव  इसलिये इस  कानून  को  तीन  साल

 के  लिये  बढ़ा  दिया  जाये  art  यह  नहीं  बतलाया  गया कि  इस  कानून  को  तीन  साल  के  लिये  क्यों

 बढ़ाया  जा  रहा  कहते हें  कि  परवाह  समझा  गया है  कि  इस  कानू न  द्वारा  जो  शक्ति  मिली  है

 उसका  जारी  रखना  आवश्यक  होगा  इसलिये तीन  साल  के  लिये  इसे  बढ़ा  दिया  जाये  ।  आखिर

 कोई  वजह  होनी  चाहिये  कि  इसको  तीन  साल  के  लिये  क्यों  बढ़ा  दिया  जाये  ।

 कहते हैं  कि  श्राम  कानून  से  शासन  का  काम  नहीं  चलाया  जा  सकता  |  नगर  ऐसा  है  तो

 हमेशा  के  लिये इस  कानून  को  बना  दीजिये ।  यह  कया  जरूरी  है  कि  दो  या  तीन  साल  के  लिये

 लाया  जाये  कौर  फिर  श्राप  यहां  आकर  कहें  कि  प्राम  कानून  से  काम  नहीं  चलता

 इस  कानून  को  चम्बल नदी  के  दोनों  किनारों  पर  दो  तरह  से  चलाया  जाता  यह  देखा

 गया है  कि  मध्य  प्रदेश  मे ंजो  कि  चम्बल  के  दक्षिण  में  है  इस  कानून  के  भ्रन्तर्गत  एक  साल  में
 ४२

 आदमियों  को  डाकुओं को  प्रश्नय  देने  के  ज  में  में  नज़र बन्द  किया  गया  ।  रिपोर्ट  से  भी  यह  साबित  होता

 लेकिन  चम्बल के  उत्तर  उत्तर  प्रदेश  के  आगरा  जिले  जहां  कि  दराज मान  सिंह  रहता

 डाकघरों  को  प्रश्नय  देन के  जुर्म  में  ताजी  रात  हिन्द  की  दफा  २१६  के  भ्रन्तगंत भ मर्केद्म ्य  चलाये

 TH  कौर  इस  तरह  उस  चीज  को  कंट्रोल  किया  तो  यह  कोई  वजह  नहीं  है  कि  साधारण  कान नह

 से  काम  नहीं  चलता  इसलिये  इस  कानन  को  बढ़ाया  जाय े|

 महोदय  :  में  समझता  हूं  कि  अभी  मानवीय  सदस्य  काफी समय  लेंगे  ।

 fart  गजराज सिंह  :  हां  ।

 महोदय  :  अरब  सभा  स्थगित होगी

 इसके  लोकसभा
 १०  १९४५७ के  ११  बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई

 ।

 ae  निन  ललना
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